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पीएम दौरा: चंडीगढ़-मोहाली क े
स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

अमेरिका के 140 ठिकानों पर हमले, ईरान का बहरीन-कुवैत में जवाब

सुप्रीम कोर्ट: नागरिकता का फैसला निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया से हो

भाखड़ा नहर में 2 युवकों की मौत

ईमेल मिलने के बाद कई स्कूलों में तलाशी अभियान

नगालैंड में आईईडी 
धमाका, जवान शहीद

पेज 1 एंकर स्टोरी

काशी, मथुरा और संभल मामलों में मध्यस्थता को दोनों पक्षों ने ठुकराया
अदालती सुनवाई पर रहेगा जोर

संवेदनशील मामलों पर नजर

एजेंसी |   नई दिल्ली

काशी के ज्ञानवापी, मथुरा के 
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह 
और संभल स्थित शाही जामा 
मस्जिद से जुड़े मामलों में सुप्रीम 
कोर्ट की मध्यस्थता (मेडिएशन) 
की पहल को हिंदू और मुस्लिम, 
दोनों पक्षों ने अस्वीकार कर दिया है। 
  दोनों पक्षों ने अदालत को बताया 
कि इन विवादों का समाधान 
आपसी बातचीत से नहीं, बल्कि 
न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से 
ही होना चाहिए। इसके बाद इन 
मामलों में कानूनी सुनवाई आगे 

बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'समाधान 
समारोह-2026' पहल के तहत 
इन संवेदनशील मामलों में सहमति 
आधारित समाधान की संभावना 
तलाशने के लिए पक्षकारों से राय 
मांगी थी। 
  हालांकि दोनों पक्षों ने स्पष्ट 
किया कि विवाद वर्षों से अदालत 
में लंबित हैं और अब वे न्यायालय 
के अंतिम फैसले का इंतजार करना 
चाहते हैं। अदालत के समक्ष दायर 
जवाबों में कहा गया कि धार्मिक और 
ऐतिहासिक महत्व के इन मामलों में 
समझौते की संभावना नहीं है।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि वे अपने दावों के समर्थन में 
उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर अदालत से निर्णय 
चाहते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा 
के लिए न्यायिक प्रक्रिया पर ही भरोसा रखेगा। ऐसे में तीनों विवाद अब 
नियमित अदालती सुनवाई के जरिए आगे बढ़ेंगे।

ज्ञानवापी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल मस्जिद से जुड़े 
मामले लंबे समय से देश के सबसे चर्चित धार्मिक एवं कानूनी विवादों में 
शामिल हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यस्थता का विकल्प बंद 
होने के बाद अब इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और संबंधित अदालतों की 
सुनवाई तथा भविष्य के आदेशों पर सभी पक्षों की नजर रहेगी।

कोहिमा| नगालैंड में शोखुवी-
चुमौकेदिमा रोड पर संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड 
एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) 
धमाके में असम राइफल्स का एक 
जवान शहीद हो गया और चार घायल 
हो गए। कोहिमा में डिफेंस पब्लिक 
रिलेशंस ऑफिसर ने बताया कि जहां 
धमाका हुआ, वहां असम राइफल्स का 
एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। आईईडी ने 
असम राइफल्स की गाड़ियों के काफिले 
को निशाना बनाया, जब सुरक्षाकर्मी 
रुटीन मूवमेंट के तहत उस इलाके से 
गुजर रहे थे। घायल चार जवानों को 
तुरंत मेडिकल सेंटर ले जाया गया।

सिटीजन रिपोर्टर
अब आप भी बन सकते हैं समर 
एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। 
अपने इलाके की कोई भी 
समस्या, आयोजन, जानकारी 
या खबर हमें भेजें। आपके नाम 
के साथ प्रकाशित की जाएगी। 
अपनी खबर इस फोन नंबर 
8699221114 या ईमेल  
infosummerexpress@
gmail.com पर भेजें।

न्यूज ब्रीफ

अयोध्या| अयोध्या राम मंदिर 
चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 
ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार 
और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 
ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। 
यूपी सरकार की तरफ से बनाई 
गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 
से अब तक की जांच की स्टेटस 
रिपोर्ट मांगी। कहा- रिपोर्ट में जांच 
अधिकारियों के बारे में भी बताएं। 
कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी 
सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। 
अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 
को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश 
पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु 
सरकार को बकरीद या किसी भी 
दिन राज्य में गाय-बछड़ों के वध 
पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश 
दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 
कि इस आदेश में सुधार की जरूरत 
है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट 
के 27 मई के आदेश को सुप्रीम 
कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में 
कहा गया कि ऐसा निर्देश कानून के 
प्रावधानों के विपरीत है।

वॉशिंगटन | अमेरिकी न्याय 
विभाग ने संकेत दिया है कि 
वह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस 
बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए भारत 
से औपचारिक अनुरोध करेगा। 
बिश्नोई पर हाल में दर्ज संघीय 
आरोपों के बाद भारत-अमेरिका 
प्रत्यर्पण संधि के तहत आगे की 
कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 
अमेरिकी एजेंसियों का आरोप 
है कि वह जेल में रहते हुए भी 
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क 
का संचालन करता रहा।

चढ़ावा चोरी मामला: ट्रस्ट ने 
सीईओ की भर्ती निकाली

गो हत्या बैन के आदेश 
पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

लॉरेंस के प्रत्यर्पण की 
मांग करेगा अमेरिका

पंजाब में निजी स्कूलों की फीस पर लगाम 
सालाना 5% से अधिक बढ़ोतरी पर रोक

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब में निजी स्कूलों की फीस 
बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की दिशा 
में बड़ा कदम उठाया गया है। 
  राज्यपाल ने राज्य सरकार के पंजाब 
स्कूल शिक्षा (फीस विनियमन) 
अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दे दी 
है। अध्यादेश लागू होने के बाद 
राज्य के निजी स्कूल अब सामान्य 
परिस्थितियों में एक शैक्षणिक सत्र में 

पांच प्रतिशत से अधिक फीस नहीं 
बढ़ा सकेंगे। सरकार का कहना है कि 
इस फैसले का उद्देश्य निजी स्कूलों 
द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर 
रोक लगाना और अभिभावकों के 
आर्थिक हितों की रक्षा करना है। 
   वहीं निजी स्कूल संगठनों ने कुछ 
प्रावधानों पर चिंता जताते हुए कहा 
है कि वे सरकार के साथ संवाद के 
पक्षधर हैं। राज्य सरकार के अनुसार, 
पिछले कुछ वर्षों से निजी स्कूलों 

की ओर से लगातार फीस वृद्धि, 
अतिरिक्त शुल्क और विभिन्न मदों 
में वसूली को लेकर बड़ी संख्या में 
शिकायतें मिल रही थीं। 
   इसी के मद्देनजर नया कानून लाने 
का निर्णय लिया गया। अध्यादेश के 
तहत फीस वृद्धि की एक स्पष्ट सीमा 
तय की गई है, ताकि अभिभावकों 
पर अचानक आर्थिक बोझ न पड़े। 
सरकार का दावा है कि इससे लाखों 
परिवारों को राहत मिलेगी।

एजेंसी | दुबई

मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान 
के बीच तनाव एक बार फिर 
खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 
अमेरिकी सेना ने पिछले 24 घंटों 
के दौरान ईरान के 140 से अधिक 
सैन्य ठिकानों पर हमले किए। 
   इसके जवाब में ईरान की 
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स 
ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी 
सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और 
ड्रोन से निशाना बनाने का दावा 
किया। तेहरान ने यह भी दोहराया 
कि वह हर कीमत पर होर्मुज 
जलडमरूमध्य की सुरक्षा और 
नियंत्रण बनाए रखेगा।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा 
कि किसी व्यक्ति की नागरिकता 
या उसे विदेशी घोषित करने का  
निर्णय निष्पक्ष, वैधानिक और 
तर्कसंगत प्रक्रिया के तहत ही लिया 
जाना चाहिए। 
   अदालत ने असम के 27 लोगों 
को बड़ी राहत देते हुए गुवाहाटी 
उच्च न्यायालय के उन फैसलों 
को रद्द कर दिया, जिनमें विदेशी 
न्यायाधिकरण के आदेशों को 
बरकरार रखते हुए उन्हें विदेशी 

घोषित किया गया था। शीर्ष 
अदालत ने सभी मामलों पर नए 
सिरे से विचार करने के निर्देश दिए।
न्यायालय ने कहा कि नागरिकता से 
जुड़े मामलों का सीधा संबंध व्यक्ति 
के जीवन, गरिमा और संवैधानिक 
अधिकारों से है। इसलिए प्रत्येक 
मामले में संबंधित व्यक्ति को 
अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर 
मिलना चाहिए और उपलब्ध साक्ष्यों 
का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना 
चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया 
कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का 
पालन किए बिना किसी को विदेशी 

नहीं ठहराया जा सकता।
{अब दोबारा होगी सुनवाई: 
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामलों को 
पुनर्विचार के लिए वापस भेजते 
हुए कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण 
उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों की 
दोबारा जांच करेगा। अदालत ने इस 
दौरान सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर 
देने और कानून के अनुरूप प्रक्रिया 
अपनाने पर जोर दिया। इससे 27 
अपीलकर्ताओं को तत्काल राहत 
मिली है, क्योंकि उनके खिलाफ 
पारित आदेश फिलहाल प्रभावी 
नहीं रहेंगे।

{महत्वपूर्ण माना जा रहा 
फैसला: कानूनी विशेषज्ञों का 
मानना है कि यह फैसला असम 
में नागरिकता और विदेशी घोषित 
किए जाने से जुड़े अन्य मामलों 
के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल बन 
सकता है। राज्य में लंबे समय से 
विदेशी न्यायाधिकरणों, राष्ट्रीय 
नागरिक पंजी और नागरिकता 
संबंधी विवादों पर कानूनी लड़ाई 
चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 
यह टिप्पणी भविष्य के मामलों में 
निष्पक्ष प्रक्रिया के महत्व को और 
मजबूत करेगी।

एजेंसी | चंडीगढ़

पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर 
भारत के कई राज्यों में मानसून 
फिर सक्रिय हो गया है। भारत 
मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, 
चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश और उत्तराखंड के कई 
इलाकों में भारी से बहुत भारी 
बारिश की चेतावनी जारी की है। 
  रविवार को मोहाली, जालंधर, 
लुधियाना और आसपास के 
क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, जिससे 
कई स्थानों पर जलभराव और 
यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन 
ने लोगों से नदी-नालों और 
जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने 
तथा मौसम संबंधी सलाह का 

पालन करने की अपील की है। 
इसी बीच पटियाला-नाभा रोड 
स्थित भाखड़ा नहर में दर्दनाक 
हादसा हो गया। रविवार शाम 
नहर में नहाने उतरे पांच दोस्तों 
में से दो तेज बहाव की चपेट में 
आकर डूब गए। 
  सूचना मिलते ही पुलिस, 
गोताखोरों और बचाव दल 
ने मौके पर पहुंचकर तलाश 
अभियान शुरू किया। देर शाम 
दोनों युवकों के शव बरामद 
कर लिए गए। पुलिस ने शवों 
को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर 
मामले की जांच शुरू कर दी है। 
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 
सभी युवक घूमने के दौरान नहर 
में नहाने उतरे थे।

एजेंसी | चंडीगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 
जुलाई को प्रस्तावित पंजाब दौरे 
से पहले चंडीगढ़ और मोहाली में 
सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी 
गई है। इसी बीच चंडीगढ़ और 
मोहाली के कई स्कूलों को बम 
से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल 
मिलने से प्रशासन और सुरक्षा 
एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 
   स्कूल प्रबंधन ने तत्काल 
पुलिस को सूचना दी, जिसके 
बाद बम निरोधक दस्तों, डॉग 
स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा 
एजेंसियों ने संबंधित परिसरों 
की गहन तलाशी ली। शुरुआती 
जांच में किसी भी स्कूल से कोई 
संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। 
पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की 
पहचान के लिए साइबर जांच 
शुरू कर दी है। 
  अधिकारियों क ेअनुसार, धमकी 
भरे ईमेल मिलने के बाद कई स्कूलों 
में एहतियात के तौर पर छात्रों और 
कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर 
भेजा गया। पुलिस का कहना है 
कि ऐसे मामलों को पूरी गंभीरता 
से लिया जा रहा है और केंद्रीय 
एजेंसियों के साथ मिलकर ईमेल 
के स्रोत का पता लगाने का प्रयास 
किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में 
इसे पहले भी भेजे गए फर्जी धमकी 
भरे ईमेल की श्रृंखला से जोड़कर 
देखा जा रहा है, हालांकि सभी 
पहलुओं की जांच जारी है।

एजेंसी | चंडीगढ़

यूनेस्को विश्व धरोहर कालका-
शिमला रेल मार्ग पर डीजल 
हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट 
(डीएचएमयू) ट्रेन सेट और 
पैनोरमिक कोच का अंतिम ट्रायल 
सफल रहा। अब इनके नियमित 
संचालन के लिए कमिश्नर ऑफ 

रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) की मंजूरी 
का इंतजार है। ट्रायल के दौरान ट्रेन 
की सुरक्षा, ब्रेकिंग सिस्टम, पहाड़ी 
मार्ग पर प्रदर्शन और यात्रियों की 
सुविधाओं समेत विभिन्न मानकों की 
जांच की गई। 
  रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 
सीआरएस अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के 
भीतर रेलवे बोर्ड को सौंपेगा।

कालका-शिमला रेल मार्ग पर 
डीएचएमयू ट्रेन का ट्रायल सफल

राज्यपाल ने फीस नियमन अध्यादेश को दी मंजूरी, अभिभावकों को राहत; नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार बोली- शिक्षा कारोबार नहीं

अभिभावकों को बड़ी राहत

फीस बढ़ाने के लिए तय होंगे मानक

दौरे को लेकर हाई अलर्ट

साइबर जांच पर जोर

वैश्विक बाजारों पर असर

पंजाब-चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट

बढ़ी कूटनीतिक चिंता

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फैसले का 
स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा। 
सरकार का कहना है कि निजी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं, 
लेकिन अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना स्वीकार नहीं 
किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यादेश का उद्देश्य 
शिक्षा व्यवस्था में संतुलन और पारदर्शिता लाना है।

शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह फैसला अभिभावकों और 
निजी स्कूलों के बीच लंबे समय से चल रहे फीस विवाद को नियंत्रित 
करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इसकी 
वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियमों का पालन 
कितनी प्रभावी ढंग से कराया जाता है और शिकायतों का निस्तारण 
कितनी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से किया जाता है।

अध्यादेश में केवल फीस वृद्धि की सीमा ही तय नहीं की गई है, बल्कि 
स्कूलों के लिए पारदर्शिता संबंधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। स्कूलों 
को फीस संरचना और अन्य शुल्क का स्पष्ट विवरण देना होगा। यदि 
किसी विशेष परिस्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की 
आवश्यकता होगी तो उसके लिए संबंधित नियमों और सक्षम प्राधिकारी 
की प्रक्रिया का पालन करना होगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई 
को पंजाब दौरे के मद्देनजर चंडीगढ़, 
मोहाली और आसपास के क्षेत्रों में 
सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सख्त 
की जा रही है। संवेदनशील स्थानों 
पर अतिरिक्त पुलिस बल की 
तैनाती, निगरानी बढ़ाने और खुफिया 
सूचनाओं पर लगातार नजर रखने के 
निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों 
से अफवाहों पर ध्यान न देने और 
संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना 
पुलिस को देने की अपील की है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 
धमकी भरे ईमेल भेजने वालों तक 
पहुंचने के लिए साइबर विशेषज्ञों की 
मदद ली जा रही है। जांच एजेंसियां 
ईमेल के तकनीकी स्रोत, आईपी 
विवरण और अन्य डिजिटल साक्ष्यों 
का विश्लेषण कर रही हैं। प्रशासन ने 
स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी 
वास्तविक विस्फोटक सामग्री की 
पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के 
लिहाज से किसी भी खतरे को हल्के 
में नहीं लिया जाएगा।

अध्यादेश में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों 
के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग 
को जांच, निर्देश जारी करने और नियमों का पालन सुनिश्चित 
कराने के अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई स्कूल निर्धारित सीमा से 
अधिक फीस वसूलता है या नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके 
खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

तनाव बढ़ने का असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी दिखाई दिया। 
दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक करीब आठ प्रतिशत तक टूट गया, 
जिसके बाद अत्यधिक उतार-चढ़ाव को देखते हुए कुछ समय के लिए 
कारोबार रोकना पड़ा। एशिया के अन्य प्रमुख शेयर बाजारों में भी गिरावट 
दर्ज की गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। निवेशकों में 
आशंका है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही और प्रभावित 
होती है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने तथा बातचीत 
के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है 
कि होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का समुद्री 
तेल व्यापार गुजरता है। ऐसे में यहां लंबे समय तक तनाव बने रहने 
से वैश्विक ऊर्जा बाजार, महंगाई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक 
प्रभाव पड़ सकता है।
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कैंसर इलाज की नई गाइडलाइन: 30 हजार रुपये से 
महंगी दवा के लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी

राज्य की वित्तीय जरूरतों और 
विकास कार्यों के लिए जुटाए 
जाएंगे संसाधन, रिजर्व बैंक के 
माध्यम से होगा प्रबंध

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने अपनी वित्तीय 
जरूरतों को पूरा करने के लिए 
करीब 1,000 करोड़ रुपये का 
नया कर्ज लेने का फैसला किया है। 
राज्य सरकार की ओर से यह कर्ज 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम 
से सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर 
जुटाया जाएगा। 
  वित्त विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया 
शुरू कर दी है। सरकार का कहना 
है कि यह कदम नियमित वित्तीय 
प्रबंधन और विभिन्न विकास 
कार्यों के लिए आवश्यक धन की 
उपलब्धता सुनिश्चित करने के 
उद्देश्य से उठाया गया है।

पंजाब लंबे समय से बढ़ते कर्ज 
और राजस्व खर्च के दबाव का 
सामना कर रहा है। कर्मचारियों 
के वेतन, पेंशन, सब्सिडी, 
सामाजिक योजनाओं और विकास 
परियोजनाओं पर होने वाले खर्च 
के कारण सरकार को समय-समय 
पर बाजार से कर्ज लेना पड़ता 
है। विपक्ष लगातार राज्य के बढ़ते 
ऋण को लेकर सरकार पर निशाना 
साधता रहा है।
   सरकार का पक्ष: राज्य सरकार 
का कहना है कि कर्ज लेने की 
प्रक्रिया तय वित्तीय नियमों के तहत 
की जा रही है और इसका उपयोग 
जनहित से जुड़े कार्यों तथा वित्तीय 
प्रबंधन के लिए किया जाएगा। 
सरकार ने दावा किया है कि राजस्व 
बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत 
करने के लिए भी कई कदम उठाए 
जा रहे हैं।

एजेंसी | देहरादून

उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ 
धाम में चढ़ावे की कथित चोरी 
के मामले में गठित विशेष जांच 
दल (एसआईटी) ने मुख्य 
आरोपी प्रमोद नौटियाल को 
देहरादून से गिरफ्तार कर लिया 
है। पुलिस के अनुसार, आरोपी 
को चमोली लाकर पूछताछ की 
जा रही है। 
   जांच में सामने आए सीसीटीवी 
फुटेज और अन्य तकनीकी 
साक्ष्यों के आधार पर उसकी 
पहचान की गई थी। पुलिस का 
दावा है कि फुटेज में आरोपी 
को मंदिर परिसर से नोटों जैसी 
गड्डियां ले जाते हुए देखा गया 
था। मामले की जांच अभी जारी 
है और पुलिस अन्य संभावित 
आरोपियों की भूमिका भी खंगाल 
रही है।
  चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की 
जानकारी सामने आने के बाद 

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति 
और स्थानीय प्रशासन ने मामले 
को गंभीरता से लिया था। इसके 
बाद पुलिस ने विशेष जांच दल 
का गठन किया। जांच के दौरान 
मंदिर परिसर और आसपास 
लगे सीसीटीवी कैमरों की 
फुटेज खंगाली गई तथा संबंधित 

कर्मचारियों और अन्य लोगों से 
पूछताछ की गई। इसी क्रम में 
प्रमोद नौटियाल की गतिविधियां 
संदिग्ध मिलने पर उसकी तलाश 
शुरू की गई।
  तकनीकी साक्ष्यों से 
मिली सफलता: एसआईटी 
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी 

की लोकेशन और गतिविधियों 
का पता लगाने के लिए 
सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन 
के तकनीकी इनपुट तथा अन्य 
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण 
किया गया। इसके बाद देहरादून 
में उसकी मौजूदगी की पुष्टि होने 
पर टीम ने उसे गिरफ्तार कर 
लिया। उससे पूछताछ की जा 
रही है। 
  पुलिस अब यह पता लगाने 
का प्रयास कर रही है कि चोरी 
की कथित वारदात में कोई और 
व्यक्ति शामिल था या नहीं तथा 
चढ़ावे की रकम का कितना हिस्सा 
बरामद किया जा सकता है। जांच 
एजेंसियों का कहना है कि आरोपी 
से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण 
जानकारियां मिली हैं, हालांकि जांच 
पूरी होने तक विस्तृत जानकारी 
सार्वजनिक नहीं की जा रही है। 
पुलिस ने कहा कि बरामदगी और 
अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे 
की कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब सरकार लेगी 1,000 
करोड़ रुपये का नया कर्ज

एजेंसी |  नई दिल्ली

कैंसर उपचार को अधिक व्यवस्थित 
और मरीज केंद्रित बनाने के लिए 
नई गाइडलाइन में कई महत्वपूर्ण 
बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था 
के तहत 30 हजार रुपये से अधिक 
कीमत वाली कैंसर की दवाओं के 
इस्तेमाल से पहले मेडिकल बोर्ड की 
मंजूरी जरूरी होगी। 
  विशेषज्ञों का कहना है कि इसका 
उद्देश्य मरीजों को जरूरत के 
अनुसार सही इलाज उपलब्ध कराना 
और महंगी दवाओं के अनावश्यक 
उपयोग को रोकना है।
  नई गाइडलाइन में उपचार का 
फैसला केवल बीमारी के प्रकार के 
आधार पर नहीं, बल्कि मरीज की 
उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, कैंसर की 
अवस्था, जांच रिपोर्ट और उपचार 
से मिलने वाले संभावित लाभ को 
ध्यान में रखकर किया जाएगा। 

डॉक्टरों को यह भी सुनिश्चित करना 
होगा कि जिस दवा की सलाह दी जा 

रही है, वह मरीज के लिए वास्तव में 
आवश्यक और प्रभावी है।

बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार
देहरादून से एसआईटी ने दबोचा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई पहचान; चमोली में पूछताछ जारी

एजेंसी।  | नई दिल्ली

अभिनेता अनुपम खेर राम मंदिर 
चढ़ावा मामले पर अपनी टिप्पणी 
के बाद सोशल मीडिया पर विवादों 
में घिर गए। उन्होंने चोरी की घटना 
पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके 
बाद सोशल मीडिया पर उनके 
बयान की व्यापक आलोचना हुई। 
बाद में खेर ने कहा कि वह अपने 
विचार बेझिझक रखते हैं और सभी 
को खुश करने की कोशिश नहीं 
करते। उन्होंने चढ़ावा चोरी को 
मामूली घटना बताया था।

एजेंसी।  | लखनऊ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय 
सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन 
गडकरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री 
योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 
उन्नाव में लखनऊ-कानपुर 6 लेन 
एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। इसके 
साथ ही हरदोई-लखनऊ मार्ग के 32 
किलोमीटर लंबे 4 लेन चौड़ीकरण का 
लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज 
चौराहे पर 4 लेन फ्लाईओवर का 
शिलान्यास भी किया गया। 
   करीब 4200 करोड़ रुपये की 
लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे 
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे से 
दोनों शहरों के बीच यात्रा समय तीन 
घंटे से घटकर लगभग 40 मिनट रह 
जाएगा। इससे यात्रियों का समय और 
ईंधन बचेगा, प्रदूषण कम होगा और 
पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का 
दबाव घटेगा।

राम मंदिर चढ़ावा 
मामला: अनुपम खेर 

की टिप्पणी पर विवाद

लखनऊ-कानपुर 
एक्सप्रेस-वे शुरू, 40 
मिनट में होगा सफर

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव 
को लेकर जारी खींचतान फिलहाल 
थमती नजर नहीं आ रही है। पूर्व 
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और 
सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के 
नेतृत्व वाला गुट अब कांग्रेस नेता 
राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने 
का इंतजार कर रहा है। 
  दोनों नेता दिल्ली में राहुल गांधी से 
मुलाकात कर पंजाब कांग्रेस के मौजूदा 
संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व से जुड़े 
मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं। 
इसके लिए दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं 
के माध्यम से बैठक तय कराने की 
कोशिशें तेज हो गई हैं।
  हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल 
ने चंडीगढ़ में चन्नी और रंधावा खेमे 

के नेताओं से मुलाकात कर उनकी 
आपत्तियां सुनी थीं। हालांकि बैठक 
के बाद भी कोई ठोस समाधान 
सामने नहीं आया। असंतुष्ट नेताओं 
का कहना है कि उनकी चिंताओं पर 
अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को ही 
लेना है। दूसरी ओर, कांग्रेस नेतृत्व 
अब तक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग 
को पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए 
रखने के अपने फैसले पर कायम है।
  वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल: 
चन्नी और रंधावा समर्थक नेताओं का 
मानना है कि 2027 के विधानसभा 
चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में 
व्यापक बदलाव की जरूरत है। उनका 
तर्क है कि मौजूदा नेतृत्व के साथ 
पार्टी को अपेक्षित राजनीतिक लाभ 
नहीं मिल पाएगा। इसी कारण वे प्रदेश 
अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के 
नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि 

वड़िंग लगातार सार्वजनिक रूप से 
यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है 
और सभी मतभेद बातचीत से सुलझा 
लिए जाएंगे। इस बीच पार्टी प्रभारी 
भूपेश बघेल ने भी संकेत दिया है कि 

पंजाब दौरे के दौरान नेताओं से मिली 
राय और सुझावों की विस्तृत रिपोर्ट 
कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। 
अंतिम निर्णय दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के 
स्तर पर लिया जाएगा।

राहुल गांधी की वापसी का इंतजार कर रहा 
चन्नी खेमा, दिल्ली में मुलाकात की तैयारी
चन्नी-रंधावा गुट हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने में जुटा, संगठनात्मक खींचतान बरकरार

सिंगूर विवाद के बाद बदले 
हालात, राज्य सरकार और 
उद्योग समूह के बीच नए सिरे 
से बातचीत के संकेत

एजेंसी | कोलकाता

पश्चिम बंगाल में करीब 20 साल 
बाद टाटा समूह की वापसी की 
संभावनाएं फिर चर्चा में हैं। राज्य 
में निवेश बढ़ाने के प्रयासों के बीच 
टाटा समूह और पश्चिम बंगाल 
सरकार के बीच नए औद्योगिक 
सहयोग की संभावना जताई जा रही 
है। 
  वर्ष 2008 में सिंगूर में नैनो कार 
परियोजना विवाद के बाद टाटा 
मोटर्स ने अपना संयंत्र गुजरात के 
साणंद में स्थानांतरित कर दिया था। 
अब बदले हुए औद्योगिक माहौल 
में राज्य सरकार बड़े निवेशकों को 
आकर्षित करने की कोशिश कर 
रही है। सूत्रों के अनुसार, राज्य 
सरकार की ओर से टाटा समूह को 

निवेश के लिए अनुकूल माहौल और 
आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया 
जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी 
बड़े नए प्रोजेक्ट की आधिकारिक 
घोषणा नहीं हुई है। उद्योग जगत 
का मानना है कि यदि टाटा समूह 
बंगाल में दोबारा बड़ा निवेश करता 
है तो इससे रोजगार और औद्योगिक 
विकास को गति मिल सकती है।
  सिंगूर में भूमि अधिग्रहण विवाद 
के कारण टाटा मोटर्स की नैनो 
परियोजना को भारी विरोध का 
सामना करना पड़ा था। इसके बाद 
कंपनी ने परियोजना को गुजरात 
स्थानांतरित कर दिया था। पश्चिम 
बंगाल सरकार पिछले कुछ वर्षों से 
आईटी, विनिर्माण और बुनियादी 
ढांचा क्षेत्रों में निवेश आकर्षित 
करने पर जोर दे रही है। विशेषज्ञों 
का मानना है कि टाटा समूह जैसे 
बड़े उद्योग घराने की वापसी राज्य 
की औद्योगिक छवि को मजबूत कर 
सकती है। 

बंगाल में 20 साल बाद टाटा की वापसी 
के संकेत, निवेश की संभावनाएं बढ़ीं

एजेंसी | नई दिल्ली

तीन साल की बच्ची से कथित 
दुष्कर्म के मामले में पंचायत स्तर 
पर समझौता कराने का गंभीर 
मामला सामने आया है। आरोप 
है कि आरोपी को कानूनी कार्रवाई 
से बचाने के लिए पंचायत ने एक 
लाख रुपये लेकर मामला दबाने की 
कोशिश की। यह भी आरोप लगाया 
गया है कि इस रकम में से करीब 20 
हजार रुपये की दारू और चिकन 
पार्टी की गई। मामला सामने आने 
के बाद पुलिस और प्रशासन ने जांच 
शुरू कर दी है।
   प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 
घटना के बाद पीड़ित परिवार पर 
समझौते का दबाव बनाया गया। 
आरोप है कि पंचायत के कुछ 
लोगों ने आरोपी के खिलाफ कानूनी 
कार्रवाई कराने के बजाय आपसी 
समझौता कराने की कोशिश की। 

बाल अपराध से जुड़े मामलों में इस 
तरह का समझौता कानूनन मान्य 
नहीं होता। पुलिस अधिकारियों का 

कहना है कि पूरे मामले की जांच की 
जा रही है और दोषियों के खिलाफ 
कार्रवाई की जाएगी।

तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पंचायत ने 
पैसे लेकर छोड़ा, मामला सामने आने पर मचा हड़कंप
आरोप-एक लाख रुपये लेकर समझौता कराया गया, पार्टी में खर्च किए हजारों रुपए

पुलिस के साथ बहस का वीडियो 
वायरल, बाले- ‘वो मर जाएंगे 
तभी आपको तसल्ली मिलेगी’

एजेंसी | लेह

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 
दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 
जारी है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम 
वांगचुक लगातार 16 दिनों से 

अनिश्चितकालीन 
भूख हड़ताल 
पर हैं। इस बीच 
सोमवार को 
प्रदर्शनस्थल पर 

चौंकाने वाला मामला सामने आया। 
   सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके 
ने अपने एक्स अकाउंट पर एक 
वीडियो शेयर किया है। इसमें वो 
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से 
बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में वो 
कहते नजर आ रहे कि ‘वो मर जाएंगे 
तभी आपको तसल्ली मिलेगी।’ पूरा 

मामला सोनम वांगचुक के भूख 
हड़ताल से जुड़ा है। जहां वो प्रदर्शन 
कर रहे हैं, उस जगह पर तिरपाल 
लगाया गया है। इसे ही हटाने के 
लिए पुलिस कह रही, जिसके बाद 
अभिजीत दीपके पुलिस अधिकारी 
से उलझते नजर आए।
  अभिजीत दीपके ने एक्स पर पूरी 
घटना का वीडियो शेयर किया है। 
इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 
‘सोनम सर को धूप से बचाने के 
लिए तिरपाल लगा रखा था। 
   पुलिस आती है और कहती 
है- ‘तिरपाल हटाओ और धूप 
दिखाओ कहां आ रही है?’ इसी 
मुद्दे पर अभिजीत दीपके एक पुलिस 
अधिकारी से हाथ जोड़कर अपील 
करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे कि 
सोनम वांगचुक जहां पर बैठे हैं, वहां 
धूप आ रही। धूप की वजह से हमने 
तिरपाल लगाया है। इससे पहले तो 
हमने तिरपाल नहीं लगाया।

हादसे में मौके पर ही गई जान, 
ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक चालक 
को हिरासत में लिया

समर न्यूज | जालंधर

जालंधर में एक दर्दनाक सड़क 
हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की 
मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 
ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग 
गंभीर रूप से घायल हो गए और 
उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 
हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का 
पहिया उनके सिर के ऊपर से निकल 
गया। घटना के बाद मौके पर लोगों 
की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को 
सूचना दी गई।
  ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 
ट्रक चालक को पकड़ लिया। पुलिस 
ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले 
की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक 
जांच में हादसे के कारणों का पता 
लगाया जा रहा है। पुलिस ने मृतक 

के परिवार को सूचना देकर शव को 
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
   स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भारी 
वाहनों की आवाजाही और यातायात 
व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की 
है। पुलिस अधिकारियों का कहना है 
कि जांच के बाद ही हादसे की पूरी 
वजह स्पष्ट हो सकेगी और आगे की 
कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर 
पुलिस से उलझे अभिजीत दीपके

जालंधर में ट्रक की चपेट में आने 
से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत

समर न्यूज | अमृतसर
 
पंजाब के एक युवक ने नशे की 
लत को मात देकर अपनी जिदगी 
बदलने की मिसाल पेश की है। 
कभी चिट्टे (हेरोइन) की लत 
से जूझ चुके इस युवक ने नशा 
छोड़ने के बाद करीब 10 हजार 
किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 
पांचों तख्तों के दर्शन किए। 
  युवक का दावा है कि वह पांचों 
तख्तों की पैदल यात्रा करने वाला 
पहला सिख है। अब वह अपनी 
कहानी के माध्यम से युवाओं को 
नशे से दूर रहने का संदेश दे रहा है।
  युवक ने बताया कि नशे की 
आदत ने उसकी जिदगी को पूरी 
तरह प्रभावित कर दिया था। एक 
समय ऐसा भी आया जब वह चिट्टे 
का सेवन करने लगा था। परिवार 

और सामाजिक जीवन पर इसका 
नकारात्मक असर पड़ा। इसके बाद 
उसने धार्मिक मार्ग अपनाने और 
नशा छोड़ने का संकल्प लिया। 
अमृत छकने के बाद उसने नई 
शुरुआत की और धीरे-धीरे नशे 
की आदत से बाहर निकल आया।
  पैदल यात्रा से मिला नया 
उद्देश्य: युवक ने बताया कि यात्रा 
के दौरान उसने पंजाब, बिहार, 
महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थित 
सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक 

पैदल पहुंच बनाई। इस दौरान उसने 
लोगों से मुलाकात की और नशे 
के नुकसान के बारे में जागरूक 
किया। उसका कहना है कि उसने 
यह यात्रा कवेल धार्मिक उद्देश्य से 
नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ संदेश 
फैलाने के लिए भी की।
  युवाओं से नशा छोड़ने की 
अपील: युवक अब नशा छोड़ने 
वाले लोगों के संपर्क में रहकर 
उन्हें हिम्मत देने का काम कर 
रहा है। उसका कहना है कि नशा 
बीमारी है, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति, 
परिवार के सहयोग और सही 
मार्गदर्शन से इससे बाहर निकला 
जा सकता है। उसने युवाओं से 
अपील की कि वे नशे से दूर रहें 
और अपने जीवन को सकारात्मक 
दिशा दें। इससे बाहर आना इतना 
भी मुश्किल नहीं है।

नशे की गिरफ्त से निकलकर पंजाबी युवक 
ने तय किया 10 हजार किलोमीटर का सफर

मंदिर समिति भी कर रही सहयोग
बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों को 
हर संभव सहयोग दे रही है। समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं के 
विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मंदिर की दान व्यवस्था को 
और अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए 
जाएंगे। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की 
पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा
मामले के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा और चढ़ावा प्रबंधन व्यवस्था की 
समीक्षा भी शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन आधुनिक निगरानी 
प्रणाली, सीसीटीवी नेटवर्क तथा दान प्रबंधन की प्रक्रिया को और प्रभावी 
बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच 
पूरी होने के बाद यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो 
उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड करेगा समीक्षा
महंगी दवाओं के लिए मेडिकल 
बोर्ड मरीज की रिपोर्ट, बीमारी 
की स्थिति और उपलब्ध उपचार 
विकल्पों की समीक्षा करेगा। बोर्ड 
की मंजूरी के बाद ही ऐसी दवाओं 
का इस्तेमाल किया जा सकेगा। 
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, 
कैंसर के इलाज में लगातार 
नई दवाएं और लक्षित उपचार 
(टारगेटेड थेरेपी) सामने आ रहे हैं, 
लेकिन उनकी कीमत काफी अधिक 
होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 
कई बार महंगी दवाओं का इस्तेमाल 
मरीज और परिवार पर आर्थिक 
दबाव बढ़ा देता है। ऐसे में वैज्ञानिक 
प्रमाणों और मरीज की वास्तविक 
जरूरत के आधार पर निर्णय लेना 
जरूरी है।

मरीजों के हित पर जोर
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का 
कहना है कि नई गाइडलाइन का 
मुख्य उद्देश्य उपचार की गुणवत्ता 
बनाए रखते हुए मरीजों के हितों 
की रक्षा करना है। इससे डॉक्टरों 
को भी उपचार संबंधी निर्णय 
लेने में स्पष्ट दिशा मिलेगी और 
संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो 
सकेगा। स्वास्थ्य संस्थानों का 
मानना है कि नई व्यवस्था से 
कैंसर उपचार में पारदर्शिता बढ़ेगी 
और मरीजों को अनावश्यक खर्च 
से राहत मिल सकती है। हालांकि 
विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिकल 
बोर्ड की प्रक्रिया तेज और प्रभावी 
होनी चाहिए, ताकि गंभीर मरीजों 
को इलाज में देरी का सामना न 
करना पड़े।

पुलिस ने लिया संज्ञान
पुलिस ने पीड़ित परिवार से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और 

आरोपी की भूमिका समेत पंचायत के फैसले की भी जांच की जा रही 
है। अधिकारियों के अनुसार, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों 
में पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है और किसी भी स्तर पर 

समझौते की अनुमति नहीं है।

बाल सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बाल 
सुरक्षा और पंचायतों की भूमिका 
को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 
सामाजिक संगठनों ने मांग की है 
कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार 
को कानूनी सहायता और सुरक्षा 
उपलब्ध कराई जाए। विशेषज्ञों का 

कहना है कि बच्चों से जुड़े अपराधों में समझौता करने की प्रवृत्ति रोकना 
जरूरी है, ताकि अपराधियों को कानून का भय बना रहे।

समर न्यूज | तरनतारन

तरनतारन में रविवार रात एक 
परिवार को 3 लुटेरों ने गनपॉइंट 
पर लूट लिया। परिजन के अनुसार, 
लुटेरे घर में रखे करीब 20 लाख 
रुपए के सोने के आभूषण, करीब 
4 लाख रुपए कैश और घरेलू 
सामान लेकर भाग गए। उन्होंने 
चेहरे ढंके हुए थे, इसलिए कोई भी 

उनका चेहरा नहीं देख सका। घटना 
उस समय हुई जब घर में महिला, 
उसकी बेटी और 5 साल का बेटा 
ही था। महिला का पति आर्मी में है। 
जबकि, बेटा करीब डेढ़ साल से 
ऑस्ट्रेलिया में रहता है। महिला ने 
पुलिस को बताया है कि लुटेरे छत 
से घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने 
पिस्टल दिखाकर पूरे परिवार को 
कमरे में बंधक बना लया।

तरनतारन: मां-बेटी को गनपॉइंट 
पर बंधक बनाकर ₹25 लाख लूटे
 बदमाश छत से घुसे, टॉयलेट में छिपे रहे, पुलिस जांच में जुटी

पांचों तख्तों की पैदल यात्रा करने वाला पहला सिख होने का दावा

समर न्यूज | फाजिल्का

फाजिल्का के अबोहर स्थित शिव 
शाक्य नगर में सोमवार को 40 वर्षीय 
व्यक्ति का शव उसके घर के बाथरूम 
के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। 
मृतक की पहचान विनोद कुमार पुत्र 
केवल कुमार के रूप में हुई है। 
  वह मूल रूप से अबोहर का रहने 
वाला था और राजस्थान के श्रीगंगानगर 
स्थित एक होटल में रसोइए के तौर पर 
काम करता था। जानकारी के अनुसार, 
विनोद की पत्नी बच्चों के साथ कुछ 
दिनों से विशाखापट्टनम गई हुई थी। 
सुबह पत्नी ने विनोद को कई बार फोन 
किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 
  उन्होंने अबोहर में रहने वाले विनोद 
के दोस्त राजकुमार को घर जाकर 
देखने को कहा। राजकुमार के पहुंचने 
पर घर का दरवाजा अंदर से बंद 
मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके 
पर पहुंची और गेट तोड़कर अंदर 
दाखिल हुई। अंदर बाथरूम के पास 
विनोद का शव पड़ा मिला।

समर न्यूज | फतेहगढ़ साहिब

फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना में 
एटीएम कार्ड बदलकर एक व्यक्ति के 
खाते से 41,300 रुपये की ठगी का 
मामला सामने आया है। पूरी वारदात 
एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद 
हो गई है। बस्सी पठाना निवासी हीरा 
लाल, जो साउंड सिस्टम का काम करते 
हैं, दूध के पैसे निकालने के लिए एटीएम 
पहुंचे थे। इसी दौरान टोपी पहने एक 
अज्ञात व्यक्ति उनके पीछे आकर खड़ा 
हो गया। हीरा लाल ने उसे पीछे हटने को 
कहा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। 
  हीरा लाल के अनुसार, जैसे ही 
उन्होंने पिन डालकर पैसे निकाले, एक 
और युवक एटीएम बूथ में आ गया। 
दोनों आरोपियों ने बातों में उलझाकर 
उनका असली कार्ड बदल दिया 
और दूसरा कार्ड थमा दिया। बाद में 
उनके खाते से अलग-अलग जगहों 
से 41,300 रुपये निकाल लिए गए। 
सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा 
रही है। 

समर न्यूज | पटियाला

पटियाला पुलिस ने अंतरराज्यीय 
हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ 
करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार 
किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे 
से 15 पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस 
बरामद किए हैं। आरोपी डिलीवरी बॉय 
की वर्दी पहनकर अवैध हथियारों की 
सप्लाई करते थे। एसएसपी वरुण शर्मा 
ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली 
थी कि कुछ पुलिस टीमों ने संयुक्त 
अभियान में आरोपियों को काबू किया। 
  गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 
विशाल निवासी गांव गढ़दीवाला, 
सुभाष निवासी शीशगढ़ उत्तर प्रदेश, 
जिंदर निवासी गांव टल्ला जिला 
होशियारपुर और बादल निवासी भार्गव 
कैंप जालंधर के रूप में हुई है। पुलिस के 
अनुसार, बादल गिरोह का सरगना है। 
आरोपी पहले डिलीवरी कंपनी में काम 
कर चुके थे।

अबोहर में होटल 
रसोइए का शव घर के 
बाथरूम के पास मिला 

श्री हरिमंदर साहिब के बाहर सगी बहनों  
में विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल

अमृतसर | अमृतसर स्थित श्री 
हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) के 
बाहर सगी बहनों के बीच विवाद 
और मारपीट का वीडियो सोशल 
मीडिया पर वायरल हो रहा है। 
वीडियो में दोनों बहनों के बीच किसी 
बात को लेकर बहस होती दिखाई दे 

रही है। इसके बाद एक बहन दूसरी 
को थप्पड़ मारती है और मौके से 
चली जाती है। बताया जा रहा है कि 
दोनों माथा टेकने के लिए पहुंची थीं, 
लेकिन प्रवेश से पहले ही किसी बात 
को लेकर विवाद हो गया। घटना का 
वीडियो वायरल हो गया है।

एटीएम कार्ड बदलकर 
खाते से 41,300 रुपये 
निकाले, सीसीटीवी में कैद 

पटियाला में हथियार 
तस्करी गिरोह का 

भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

हाईकमान के फैसले पर टिकी नजर
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के विदेश से लौटने 
के बाद पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर अहम बैठक हो सकती है। माना जा रहा है 
कि इसी बैठक में संगठनात्मक विवाद को सुलझाने और असंतुष्ट नेताओं को 
साथ लेकर चलने की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल दोनों गुट अपने-अपने 
समर्थकों के साथ सक्रिय हैं, लेकिन अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

2027 चुनाव से पहले एकजुटता की चुनौती
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक मतभेद दूर कर संगठन को मजबूत 
करना है। यदि नेतृत्व विवाद लंबा खिंचता है तो इसका असर पार्टी की चुनावी 
तैयारियों पर पड़ सकता है। वहीं, पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक तौर पर यह दोहरा रहा 
है कि सभी मुद्दों का समाधान संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और 
कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी।
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एजेंसी |  चंडीगढ़

पंजाब में इन दिनों सबसे अधिक 
चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, वह 
केवल एक फिल्म का विवाद नहीं 
है। दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 
‘सतलुज’ ने तीन दशक पुराने उस 
दौर को फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र 
में ला दिया है, जब पंजाब उग्रवाद, 
पुलिस कार्रवाई और मानवाधिकार 
उल्लंघनों के आरोपों से जूझ रहा था। 
  फिल्म के ओटीटी मंच पर आने 
के कुछ ही समय बाद हटाए जाने से 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेंसरशिप, 
राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार और 
राजनीतिक विमर्श एक साथ आमने-
सामने खड़े हो गए हैं। यह फिल्म 
पहले ‘घल्लूघारा’ और बाद में 
‘पंजाब 95’ नाम से चर्चा में रही। 
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ 

लंबे विवाद, बड़ी संख्या में सुझाए 
गए संशोधनों और वर्षों तक रिलीज 
टलने के बाद निर्माताओं ने इसका 
नाम बदलकर ‘सतलुज’ रखा। फिल्म 
अंततः ओटीटी मंच पर आई, लेकिन 
48 घंटे के भीतर उसे हटा लिया गया। 
इसके बाद विवाद और तेज हो गया।
   फिल्म के ओटीटी मंच से हटने के 
बाद कई सिख संगठनों और गुरुद्वारा 
प्रबंधन समितियों ने इसे केवल एक 
फिल्म नहीं, बल्कि पंजाब के इतिहास 
से जुड़े दस्तावेज के रूप में देखा। 
कुछ स्थानों पर गुरुद्वारों व सामुदायिक 
भवनों में फिल्म सार्वजनिक रूप से 
दिखाई गई। समर्थकों का तर्क है कि 
यदि किसी ऐतिहासिक घटना पर 
आधारित फिल्म में तथ्यों को सामने 
रखने का प्रयास किया गया है, तो उसे 
देखने और उस पर चर्चा करने का 
अवसर मिलना चाहिए। 

एजेंसी |  शिमला

पहाड़ों की शांत वादियां इन दिनों फिर 
संकट के दौर से गुजर रही हैं। मानसून की 
सक्रियता के साथ हिमाचल प्रदेश में लगातार 
हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर यह 
सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हिमालयी 
राज्यों की विकास नीति उनकी भौगोलिक 
संवेदनशीलता के अनुरूप है। 
    हर साल होने वाले नुकसान को देखते 
हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकास के अलग 
मॉडल की जरूरत महसूस हो रही है। 
मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, 
चंबा और किन्नौर जैसे जिलों में लगातार 
भूस्खलन, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और 
सड़कें बंद होने की घटनाओं ने जनजीवन 
को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई स्थानों 
पर राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें 
मलबे में दब गईं, पुल क्षतिग्रस्त हुए, पेयजल 
योजनाएं बाधित हुईं और बिजली व्यवस्था 
प्रभावित हुई। 
   जलवायु परिवर्तन, अनियोजित निर्माण, 
पहाड़ों की अत्यधिक कटाई, नदियों के 
किनारे बढ़ता दबाव और संवेदनशील क्षेत्रों 
में बुनियादी ढांचे का विस्तार प्राकृतिक 
जोखिम को कई गुना बढ़ा रहा है।

मौसम का बदलता मिजाज आपदा प्रबंधन की परीक्षा जलवायु परिवर्तन बड़ी वजह बागवानी पर मंडराता संकट

पीपुल्स कमीशन गठित किया 
जाए: परमजीत कौर खालड़ा

भाजपा, कांग्रेस व आप की प्रतिक्रिया विवाद के कानूनी पहलू भी बहस के केंद्र में

‘सतलुज’ 
विवाद  

मानवाधिकारों की लड़ाई और राजनीति के बीच फंसी फिल्म

हर साल होने वाले नुकसान को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकास के अलग मॉडल की जरूरत

जसवंत सिंह खालड़ा पर आधारित फिल्म ने खोले पंजाब के पुराने जख्म, ओटीटी से हटाने के बाद और भी गहराया विवाद

क्या पहाड़ बदल रहे हैं या हमारी विकास नीति, आपदा से बचाव नहीं, उसके साथ जीने की तैयारी

इतिहास, राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी की बहस

आपदा के मोर्चे पर लड़ रहा हिमाचल लगातार बारिश, भूस्खलन व टूटते पहाड़ों के 
बीच हिमाचल के सामने सबसे बड़ी चुनौती

भारत मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र 
के निदेशक शोभित कटियार ने हाल के 
दिनों में कहा है कि प्रदेश में मानसून पूरी 
तरह सक्रिय है और मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, 
शिमला और आसपास के मध्य पर्वतीय 
क्षेत्रों में लगातार भारी वर्षा की संभावना 
बनी हुई है। उन्होंने लोगों को भूस्खलन 
संभावित क्षेत्रों, नदी-नालों और पहाड़ी 
ढलानों के पास अनावश्यक आवाजाही से 
बचने की सलाह दी है। मानसून के कारण 
फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और  
सड़क अवरोध की घटनाएं बढ़ सकती 
हैं। मौसम विभाग की चेतावनियां केवल 
औपचारिक सूचना नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष मानसून के दौरान 
आपदा प्रबंधन व्यवस्था की परीक्षा होती 
है। मौसम विभाग की चेतावनी जारी होने 
के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 
जिला प्रशासन, पुलिस, राष्ट्रीय आपदा 
मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, 
लोक निर्माण विभाग और बिजली बोर्ड 
अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। संवेदनशील 
क्षेत्रों में मशीनें तैनात की जाती हैं, राहत 
शिविर बनाए जाते हैं और सड़कें खोलने के 
लिए युद्धस्तर पर काम शुरू होता है। इसके 
बावजूद बार-बार सामने आ रही घटनाएं 
यह संकेत देती हैं कि चुनौती केवल राहत 
और बचाव तक सीमित नहीं है।

हिमालय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को 
सबसे पहले और सबसे अधिक महसूस 
करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। तापमान 
में लगातार वृद्धि, वर्षा के स्वरूप में 
बदलाव, कम समय में अत्यधिक बारिश 
और ग्लेशियरों में हो रहे परिवर्तन प्राकृतिक 
जोखिम को बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का 
कहना है कि पहले जहां मानसून की बारिश 
अपेक्षाकृत लंबे समय तक समान रूप से 
होती थी, वहीं अब कई स्थानों पर कुछ 
घंटों में ही अत्यधिक वर्षा दर्ज की जा रही 
है। इससे मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है 
और पहाड़ों के खिसकने का खतरा कई 
गुना बढ़ जाता है।

{सरकार की तैयारियां और चुनौतियां... राज्य सरकार और बागवानी विभाग लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। विभाग का प्रयास है कि 
फसल की गुणवत्ता बनाए रखने, मंडियों तक निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने और किसानों को आवश्यक पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध कराने 
में किसी प्रकार की बाधा न आए। विभिन्न जिलों के अधिकारियों को स्थिति की लगातार निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक 
परिवहन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को प्राथमिकता के आधार पर मुख्य संपर्क मार्ग 
खोलने, जल शक्ति विभाग को पेयजल योजनाओं की शीघ्र मरम्मत और बिजली बोर्ड को बाधित विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश 
दिए जाते रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश के कारण राहत और पुनर्बहाली का कार्य कई बार अपेक्षा से अधिक समय लेता है।

{पर्यटन उद्योग पर भी दोहरी मार... बारिश और भूस्खलन का असर पर्यटन उद्योग पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। मानसून 
के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं, लेकिन सड़कें बंद होने और मौसम खराब रहने से कई यात्राएं रद्द करनी 
पड़ती हैं। होटल व्यवसायियों, टैक्सी चालकों, रेस्तरां संचालकों और स्थानीय कारोबारियों की आय पर इसका सीधा असर 
पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन को भी अब ‘सतत पर्यटन’ की अवधारणा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। 
संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या, पार्किंग, ठोस कचरा प्रबंधन और निर्माण गतिविधियों के लिए स्पष्ट मानक तय किए 
बिना भविष्य में जोखिम और बढ़ सकता है।

{स्थानीय समुदाय सबसे बड़ा सहारा... आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय लोग ही राहत और बचाव का काम शुरू करते 
हैं। कई गांवों में युवाओं ने स्वयंसेवी समूह बनाकर सड़कें साफ करने, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और जरूरतमंद परिवारों 
तक भोजन एवं दवाइयां पहुंचाने का काम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे स्वयंसेवी नेटवर्क को प्रशिक्षण, उपकरण और 
प्रशासनिक सहयोग मिले तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सकती है। यही कारण है कि अब विशेषज्ञ समुदाय 
आधारित आपदा प्रबंधन मॉडल को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि आधुनिक तकनीक, मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय 
अनुभव और प्रशासनिक समन्वय का बेहतर मेल ही हिमाचल को भविष्य की बड़ी आपदाओं के लिए अधिक तैयार बना सकता है।

{सिर्फ बारिश नहीं, विकास का मॉडल भी जिम्मेदार... प्रख्यात पर्यावरणविद प्रदीप सांगवान, जो हिमालयी क्षेत्रों में संरक्षण 
और सामुदायिक भागीदारी पर लगातार काम कर रहे हैं, कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि हिमालय को मैदानी इलाकों की तरह विकसित 
नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि पहाड़ों की वहन क्षमता का वैज्ञानिक आकलन किए बिना बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भविष्य में 
और गंभीर आपदाओं को जन्म देंगे। इसी तरह हिमालयी जैव-विविधता के विशेषज्ञ प्रो. महाराज के. पंडित भी अनेक व्याख्यानों और लेखों 
में चेतावनी दे चुके हैं कि पश्चिमी हिमालय दुनिया के सबसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है। उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन के 
साथ-साथ अनियंत्रित भूमि उपयोग परिवर्तन, सड़क चौड़ीकरण और अवैज्ञानिक निर्माण गतिविधियां प्राकृतिक संतुलन को कमजोर कर रही 
हैं। उनका स्पष्ट मत है कि विकास आवश्यक है, लेकिन वह स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।

{पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक संवेदनशीलता को समझना जरूरी... पर्यावरणविद एवं हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष 
कुलभूषण उपमन्यु का मानना है कि हिमाचल में लगातार बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं को केवल जलवायु परिवर्तन का परिणाम 
मानना पर्याप्त नहीं होगा। उनके अनुसार यह वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि अनियोजित विकास, अवैज्ञानिक 
निर्माण, पहाड़ों की कटाई और आधारभूत ढांचे के मौजूदा मॉडल ने आपदाओं की तीव्रता को किस हद तक बढ़ाया है। वे लंबे समय 
से हिमालयी राज्यों के लिए अलग विकास मॉडल की वकालत करते रहे हैं। उनका कहना है कि विकास योजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों की 
भौगोलिक संवेदनशीलता और वहन क्षमता को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। साथ ही प्रत्येक बड़ी परियोजना से पहले स्वतंत्र 
भू-वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, ताकि भविष्य में जन-धन की हानि को कम किया जा सके।

{अनियोजित निर्माण से बढ़ेगा आपदाओं का जोखिम... हिमालयी पारिस्थितिकी विशेषज्ञ प्रो. महाराज के. पंडित का मानना 
है कि पश्चिमी हिमालय विश्व के सबसे संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल है, जहां विकास और संरक्षण के बीच 
संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा, तापमान में बदलाव और चरम मौसमी 
घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। यदि इसके साथ अनियोजित निर्माण, ढलानों पर अत्यधिक हस्तक्षेप और भूमि उपयोग में अवैज्ञानिक 
परिवर्तन जारी रहे, तो आपदाओं का जोखिम और बढ़ेगा। वे सुझाव देते हैं कि सड़क, सुरंग, जलविद्युत और अन्य बड़ी परियोजनाओं 
में विस्तृत भू-वैज्ञानिक अध्ययन, पारिस्थितिक आकलन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि हिमालय की 
नाजुक पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए टिकाऊ विकास का मार्ग अपनाया जा सके।

हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब उत्पादन 
की महत्वपूर्ण भूमिका है। लाखों परिवार 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बागवानी पर निर्भर 
हैं। सेब उत्पादकों का कहना है कि अधिक 
नमी के कारण फलों की गुणवत्ता प्रभावित 
होने का खतरा रहता है। कई क्षेत्रों में 
ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बागानों को 
नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर, सड़कें बंद 
होने से तैयार फसल समय पर मंडियों तक 
नहीं पहुंच पाती। यदि परिवहन व्यवस्था 
बाधित रहती है तो किसानों को आर्थिक 
नुकसान उठाना पड़ता है। बागवानों की एक 
बड़ी चिंता पैकेजिंग सामग्री की समय पर 
उपलब्धता भी है।

जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने 
फिल्म का समर्थन करते हुए 
कहा कि यह वही संस्करण 
है जिसे परिवार ने पहले 
देखा था और इसकी मूल 
भावना से समझौता नहीं 
किया गया। साथ ही उन्होंने 
1980 और 1990 के दशक 
में कथित तौर पर गायब हुए 
लोगों, फर्जी मुठभेड़ों और 
अवैध अंतिम संस्कार के 
मामलों की निष्पक्ष जांच के 
लिए पीपुल्स कमीशन गठित 

करने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों 
को केवल न्याय ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई का 
आधिकारिक दस्तावेज भी मिलना चाहिए।

फिल्म विवाद ने राजनीतिक दलों को भी आमने-सामने ला दिया 
है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इतिहास को तथ्यों के साथ 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए और फिल्म हटाने के लिए केंद्र को 
जिम्मेदार ठहराना राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के कई नेताओं 
और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने फिल्म पर लगी रोक और 
उसके हटाए जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा है। वहीं 
आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि पंजाब के इतिहास 
पर खुली चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास समाज 
में नई कटुता पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर 
विभिन्न दलों की राजनीतिक प्राथमिकताएं भी साफ दिखाई दे रही 
हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब का 
इतिहास फिर चुनावी विमर्श का हिस्सा बनता दिख रहा है।
‘ट्रुथ कमीशन’ की मांग क्यों उठी: फिल्म विवाद के बीच 
शिरोमणि अकाली दल (पुनर-सुरजीत) ने भी दक्षिण अफ्रीका 
की तर्ज पर पंजाब में ‘ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन’ बनाने 
की मांग उठाई है। पार्टी का तर्क है कि उग्रवाद के दौर में हुई सभी 
घटनाओं आतंकी हिंसा, पुलिस कार्रवाई, मानवाधिकार उल्लंघन 
और निर्दोष लोगों की मौत की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए।

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिल्म प्रमाणन व्यवस्था भी 
है। फिल्म पहले लंबे समय तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रक्रिया में अटकी रही। बाद में 
बदले हुए नाम के साथ ओटीटी मंच पर आई, लेकिन उसके हटने से यह प्रश्न उठने लगा कि यदि 
किसी फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति मिल चुकी है, तो बाद में उसे हटाने की प्रक्रिया 
किन परिस्थितियों में अपनाई जा सकती है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में 
पारदर्शिता और स्पष्ट प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, जबकि सरकार का पक्ष 
यह रहा है कि संवेदनशील परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण विचार हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 
अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता 
और अखंडता जैसे आधारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसी संतुलन के बीच 
‘सतलुज’ विवाद को देखा जा रहा है।
    कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी फिल्म को प्रमाणन प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक 
प्रदर्शन की अनुमति मिलती है, तो बाद में उसे हटाने या सीमित करने की प्रक्रिया पारदर्शी और 
स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष रहा है कि संवेदनशील परिस्थितियों में सार्वजनिक 
शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि यह विवाद 
केवल एक फिल्म तक सीमित न रहकर भविष्य में डिजिटल मंचों पर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के 
लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने क्यों उठाए सवाल

जसवंत सिंह खालड़ा पंजाब के 
मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। 1990 के 
दशक में उन्होंने अमृतसर, तरनतारन 
और आसपास के क्षेत्रों के श्मशान घाटों 
तथा सरकारी अभिलेखों का अध्ययन कर 

दावा किया कि उग्रवाद विरोधी अभियान 
के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का 
अंतिम संस्कार “लावारिस” के रूप में 
किया गया, जिनकी पहचान दर्ज नहीं 
की गई थी। उनके शोध ने देश-विदेश में 
व्यापक चर्चा पैदा की। 1995 में उनका 
अपहरण हुआ और बाद में उनकी हत्या 
कर दी गई। इस मामले की जांच के बाद 
कई पंजाब पुलिस अधिकारियों को दोषी 
ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इसी 
जीवन संघर्ष पर आधारित यह फिल्म 
केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि 
पंजाब के उस दौर की जटिल परिस्थितियों 
को सामने लाने का प्रयास करती है। यही 
कारण है कि फिल्म का हर दृश्य और हर 
दावा राजनीतिक तथा सामाजिक बहस का 
विषय बन गया है।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू इस पूरे 
विवाद में सबसे मुखर नेताओं में रहे हैं। 
उन्होंने फिल्म में दिखाए गए उस दावे 
पर सवाल उठाया जिसमें 25 हजार 
लोगों के गायब होने या अवैध अंतिम 
संस्कार का उल्लेख किया गया है। बिट्टू 
ने सार्वजनिक रूप से फिल्म निर्माताओं 
से कहा कि यदि ऐसे दावों के समर्थन 
में आधिकारिक दस्तावेज या प्रमाण हैं 

तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा 
डिस्क्लेमर दिया जाना चाहिए कि यह 
आंकड़ा प्रमाणित नहीं है। उन्होंने यह 
भी कहा कि पंजाब के इतिहास को 
एकतरफा दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना 
उचित नहीं होगा। बिट्टू लगातार इस 
मुद्दे पर मुखर रहे हैं। पहले उन्होंने 
कहा कि फिल्म को ओटीटी से हटाने 
में केंद्र सरकार या भाजपा की कोई 
भूमिका नहीं है और ओटीटी मंच अपने 
व्यावसायिक निर्णय स्वयं लेते हैं। बिट्टू 
के इन बयानों के बाद राजनीतिक बहस 
और तेज हो गई। कुछ लोगों ने उनके 
बयान को तथ्यपरकता की मांग बताया, 
जबकि दूसरे पक्ष ने इसे फिल्म और 
मानवाधिकार के मुद्दे को राजनीतिक रंग 
देने का प्रयास कहा।
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समर न्यूज | यमुनानगर

जिले के छछरौली क्षेत्र के गांव 
जलाहू माजरा के जंगल में सोमवार 
को एक विशालकाय अजगर दिखाई 
देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। 
पश्चिमी यमुना नहर के किनारे स्थित 
जंगल में अजगर के दिखने की 
सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग 
मौके पर जुट गए। 
  सूचना मिलने पर वन एवं वन्य 
जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची 
और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान 
चलाकर अजगर को सुरक्षित पकड़ 
लिया। बाद में उसे कलेसर वन क्षेत्र 
में छोड़ दिया गया।
   ग्रामीणों के अनुसार अजगर का पेट 
काफी फूला हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों 
का कहना है कि उसने कुछ समय 
पहले बकरी के एक बच्चे का शिकार 
कर उसे निगल लिया था। हालांकि 
मौके पर लोगों की भीड़ और शोर-
शराबे के कारण अजगर ने बाद में 
शिकार को उगल दिया। इसके बाद 

वन विभाग की टीम ने बिना किसी 
नुकसान के उसे अपने कब्जे में 
लेकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।
वन एवं वन्य जीव विभाग के 
निरीक्षक राजवीर ने बताया कि 
बरसात के मौसम में तेज जल बहाव 
और प्राकृतिक आवास प्रभावित होने 
के कारण अजगर सहित कई वन्य 
जीव जंगलों से निकलकर आबादी 
वाले इलाकों की ओर पहुंच जाते हैं। 
   ऐसे मामलों में लोगों को घबराने 
के बजाय तुरंत वन विभाग को 
सूचना देनी चाहिए। उन्होंने कहा 
कि अजगर सामान्यतः शांत स्वभाव 
का होता है और बिना उकसावे के 
इंसानों पर हमला नहीं करता। इसके 
बावजूद किसी भी वन्य जीव के 
पास जाने, उसे पकड़ने या छेड़ने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

यमुनानगर में विशाल अजगर मिलने 
से दहशत, वन विभाग ने जंगल में छोड़ा

राकेश कुमार शर्मा | करनाल
समर न्यूज 

हरियाणा भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष 
अर्चना गुप्ता  करनाल में अलग 
अंदाज में नजर आईं। हाथ में झाड़ू 
लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ 
स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया 
और श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता 
का संदेश दिया। 
   यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी के जींद दौरे से पहले प्रदेशभर 
में चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता 
अभियान का हिस्सा है। कार्यक्रम 
की शुरुआत भगवान श्री परशुराम 
की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर 
आशीर्वाद लेने के साथ हुई। मीडिया 
से बातचीत में अर्चना गुप्ता ने कहा 
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 

जींद में हाइड्रोजन रेल को हरी झंडी 
दिखाने पहुंचेंगे। इस अवसर को 
लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 
हरियाणा में “स्वच्छता ही स्वागत” 
अभियान शुरू किया है। उन्होंने 
बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह 
सैनी ने पंचकूला से इस अभियान 
का शुभारंभ किया है और अब 
प्रदेश के सभी मंडलों में भाजपा 
कार्यकर्ता आमजन के साथ मिलकर 
सफाई अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 

कहा कि किसी भी शुभ कार्य की 
शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से 
होती है, इसलिए भगवान परशुराम 
का आशीर्वाद लेकर अभियान की 
शुरुआत की गई।
   राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए 
अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर जमकर 
निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 
भारतीय जनता पार्टी सेवा, समर्पण 
और राष्ट्रहित की राजनीति करती 
है, जबकि कांग्रेस परिवारवाद, 

वंशवाद, भ्रष्टाचार और गुटबाजी 
की राजनीति में उलझी हुई है। कांग्रेस 
के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा 
अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के भाजपा में 
शामिल होने की चर्चाओं पर उन्होंने 
कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से परहेज 
किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि 
समय आने पर सभी बातें स्पष्ट हो 
जाएंगी। साथ ही उन्होंने दावा किया 
कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से 
आंतरिक मतभेद और खींचतान का 
माहौल बना हुआ है।
   भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की 
कथित नाराजगी को लेकर पूछे गए 
सवाल पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि 
वह उनके बड़े भाई जैसे हैं और उनके 
बीच किसी तरह की नाराजगी नहीं है। 
वह पहले की तरह पूरी निष्ठा के साथ 
पार्टी के लिए काम करते रहेंगे।

झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता

समर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी 
चयन आयोग (एचएसएससी) के 
पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी 
को मुख्यमंत्री का विशेष शिकायत 
निवारण अधिकारी (स्पेशल 
ऑफिसर-ग्रिवेंस रिड्रेसल) नियुक्त 
किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव 
अनुराग रस्तोगी की ओर से  नियुक्ति 
आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश 
के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल 
प्रभाव से लागू होगी।
   यमुनानगर जिले के गांव खदरी 
निवासी भोपाल सिंह अब मुख्यमंत्री 
कार्यालय में आम नागरिकों से जुड़ी 
शिकायतों के निस्तारण, उनकी 
निगरानी और फॉलोअप से संबंधित 
कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। 
सरकार का उद्देश्य शिकायत 
निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी 
और व्यवस्थित बनाना है।
  जारी आदेश में स्पष्ट किया गया 
है कि यह नियुक्ति अस्थायी आधार 
पर की गई है। भोपाल सिंह इस पद 
पर तब तक कार्यरत रहेंगे, जब तक 
मुख्यमंत्री उन्हें विशेष शिकायत 
निवारण अधिकारी के रूप में बनाए 

रखना उचित समझेंगे। सरकार ने यह 
भी कहा है कि उनकी सेवा शर्तों, 
वेतन-भत्तों और अन्य प्रशासनिक 
नियमों से संबंधित विस्तृत दिशा-
निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
    नियुक्ति आदेश की प्रतियां 
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं 
ऑडिट), मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान 
सचिव, प्रधान सचिव, चीफ स्टाफ 
ऑफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग, 
प्रोटोकॉल विभाग तथा स्वयं भोपाल 
सिंह को आवश्यक कार्रवाई के लिए 
भेज दी गई हैं।
   भोपाल सिंह खदरी इससे पहले 
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 
के चेयरमैन के रूप में अपनी 
जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अब 
नई भूमिका में उनसे मुख्यमंत्री 
कार्यालय में आने वाली जन 
शिकायतों के त्वरित और प्रभावी 
समाधान की प्रक्रिया को और 
मजबूत करने की उम्मीद की जा 
रही है।

भोपाल सिंह खदरी बने सीएम क े
विशेष शिकायत निवारण अधिकारी

समर न्यूज | सिरसा

हरियाणा के सिरसा जिले के बड़ागुढा 
थाना क्षेत्र के गांव छतरियां में 22 
वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या 
का मामला सामने आया है। प्रारंभिक 
जानकारी के अनुसार घटना पुरानी 
रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है। 
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू 
कर दी है और आरोपियों की तलाश 
की जा रही है।
  मृतक की पहचान अशोक के रूप 
में हुई है। परिजनों का आरोप है कि 
गांव का रहने वाला मुकेश और 
उसके साथियों ने  शाम उस समय 
अशोक पर हमला कर दिया, जब 
वह अपने खेत से घर लौट रहा था। 
आरोप है कि रास्ते में घेरकर लाठी-
डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की 
गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल 
हो गया। घायल अशोक को तुरंत 
अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 
उपचार के दौरान सोमवार सुबह 

उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना 
मिलते ही बड़ागुढा थाना प्रभारी लाभ 
सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर 
पहुंचे और परिजनों के बयान दर्ज 
किए। जानकारी के अनुसार मृतक 
और आरोपी एक-दूसरे के खेतों के 
पड़ोसी थे। दोनों पक्षों के बीच 25 
जून को भी विवाद हुआ था, जिसके 
बाद गांव में पंचायत के माध्यम से 
मामला सुलझाने का प्रयास किया 
गया था। 
   परिजनों का आरोप है कि आरोपी 
मुकेश नशा तस्करी से जुड़ा हुआ 
है और उसके खिलाफ एनडीपीएस 
एक्ट के तहत पहले से दो मामले दर्ज 
हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस 
की ओर से आधिकारिक पुष्टि 
नहीं की गई है। पुलिस का कहना 
है कि मामले के सभी पहलुओं की 
गंभीरता से जांच की जा रही है।  
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों 
के आधार पर आगे की कानूनी 
कार्रवाई की जाएगी। 

सिरसा में 22 वर्षीय युवक 
को पीट-पीटकर मार डाला

राकेश कुमार शर्मा | करनाल
समर न्यूज 

करनाल के नागरिक अस्पताल में 
देर रात करीब चार से पांच घंटे 
तक हुई अघोषित बिजली कटौती से 
स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित 
हो गईं। ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, प्रसूति 
वार्ड और अन्य महत्वपूर्ण विभागों 
में बिजली नहीं होने से मरीजों और 
उनके परिजनों को भारी परेशानियों 
का सामना करना पड़ा। 
  भीषण गर्मी के बीच नवजात 
शिशुओं को लेकर परिजन वार्डों 
के बाहर इंतजार करते नजर आए, 
जबकि गंभीर मरीजों को एहतियात 
के तौर पर कल्पना चावला मेडिकल 
कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया 
गया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा 

अधिकारी (एसएमओ) डॉ. दीपक 
गोयल ने बताया कि बिजली विभाग 
की ओर से बिना किसी पूर्व सूचना 
के लंबे समय तक बिजली आपूर्ति 
बंद कर दी गई, जिससे अस्पताल 
की व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। 
 उन्होंने कहा कि सीएमओ सहित 
अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी पूरी 
रात ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू और अन्य 
क्रिटिकल वार्डों की लगातार निगरानी 
करते रहे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण 
में है, लेकिन वेंटिलेटर और अन्य 

गंभीर मरीजों को सुरक्षित इलाज 
के लिए कल्पना चावला मेडिकल 
कॉलेज भेजा गया है।
  डॉ. गोयल ने बताया कि बिजली 
विभाग ने जल्द आपूर्ति बहाल करने 
का आश्वासन दिया है। यदि बिजली 
बहाल होने में और देरी होती है तो 
अस्पताल प्रशासन निजी जनरेटर 
की व्यवस्था करेगा, ताकि मरीजों के 
इलाज में किसी प्रकार की रुकावट 
न आए। उन्होंने कहा कि अस्पताल 
जैसी संवेदनशील संस्था में बिजली 
आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से 
निपटने के लिए हर संभव कदम 
उठाए जा रहे हैं।
  अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 
बिजली कटौती की कोई पूर्व सूचना 
नहीं दी गई थी, जिसके कारण समय 
रहते वैकल्पिक इंतजाम करना संभव 

नहीं हो सका। वहीं, बिजली विभाग 
की ओर से भी अब तक यह स्पष्ट 
नहीं किया गया है कि इतनी लंबी 
बिजली कटौती किस कारण की गई।
   बिजली संकट का सबसे अधिक 
असर प्रसूति वार्ड में देखने को 
मिला। परिजनों ने बताया कि कई 
घंटों तक बिजली नहीं रहने से गर्मी 
के कारण मरीजों और नवजात 
शिशुओं को काफी परेशानी हुई। 
एक महिला के परिजन ने बताया कि 
उनकी गर्भवती बहू का ऑपरेशन 
होना था, लेकिन बिजली गुल होने 
से उपचार प्रक्रिया प्रभावित हुई। 
परिजनों ने अस्पताल में इतनी लंबी 
बिजली कटौती पर चिंता जताते हुए 
कहा कि ऐसे संवेदनशील संस्थानों 
के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति 
सुनिश्चित की जानी चाहिए।

करनाल नागरिक अस्पताल में 5 घंटे बिजली गुल

राकेश कुमार शर्मा | करनाल
समर न्यूज | कुरुक्षेत्र

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अढ़ोनी 
गांव में शिव मंदिर के वृद्ध पुजारी 
पर हुए हमले के मामले में प्रशासन 
ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 
सोमवार को भारी पुलिस बल की 
मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम 
ने मुख्य आरोपी के मकान के अवैध 
हिस्से सहित कई अतिक्रमणों को 
ध्वस्त किया। प्रशासन ने विवादित 
दरगाह के सरकारी भूमि पर बने 
हिस्से को भी हटाया और क्षेत्र में 
अन्य अवैध कब्जों के खिलाफ भी 
अभियान चलाया।
  यह मामला 9 जुलाई का है, जब 
अढ़ोनी गांव के शिव मंदिर के 74 
वर्षीय पुजारी योगीराज गिरी पर 
कथित रूप से हमला किया गया 
था। आरोप है कि पास स्थित दरगाह 
से जुड़े सेवादार पंकज ने पुजारी के 
साथ मारपीट की और उनके गले में 
कपड़ा डालकर सड़क पर घसीटा। 
इस घटना में पुजारी के पैर में फ्रैक्चर 
हो गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। 
उनका उपचार फिलहाल एलएनजेपी 
अस्पताल में चल रहा है। घटना का 

वीडियो सामने आने के बाद इलाके 
में तनाव का माहौल बन गया था। 
सोमवार को प्रशासन ने सबसे पहले 
मुख्य आरोपी पंकज के मकान 
पर कार्रवाई की। अधिकारियों के 
अनुसार मकान का करीब सात फीट 
हिस्सा सरकारी रास्ते पर बना हुआ 
था, जिसे जेसीबी की सहायता से 
हटा दिया गया। इसके बाद राजस्व 
विभाग की टीम ने विवादित दरगाह 
का भी निरीक्षण किया। 
   पैमाइश में सामने आया कि 
उसका लगभग 3.4 फीट हिस्सा 
सरकारी भूमि पर निर्मित था, जिसे 
भी ध्वस्त कर दिया गया। गांव के 
सरपंच परमजीत सिंह ने बताया कि 
ग्राम पंचायत ने वर्ष 2023 में ही 
गांव की सड़कों पर हुए अतिक्रमणों 

की शिकायत प्रशासन से की थी। 
इसी आधार पर राजस्व विभाग ने 
पैमाइश कर कार्रवाई की है। प्रशासन 
ने बताया कि इलाके में करीब 16 
अन्य अवैध कब्जों को भी हटाने की 
प्रक्रिया जारी है।
   उधर, मुख्य आरोपी पंकज पुलिस 
रिमांड पर है। पुलिस के अनुसार 
पूछताछ के दौरान सह-आरोपी की 
तलाश में ले जाते समय उसने पुल 
के पास शौच का बहाना बनाकर 
भागने की कोशिश की और नीचे 
छलांग लगा दी, जिससे उसके पैर में 
फ्रैक्चर हो गया। उसे भी अस्पताल 
में भर्ती कराया गया है। बाद में पुलिस 
जब उसे घटनास्थल की निशानदेही 
के लिए लेकर पहुंची तो वह प्लास्टर 
लगे पैर के साथ दिखाई दिया।

कुरुक्षेत्र में पुजारी पर हमले के मामले में आरोपी 
के मकान व अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

समर न्यूज | फरीदाबाद

हरियाणा के फरीदाबाद में आगरा नहर 
से युवक और युवती के शव मिलने 
के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए 
हैं। शाहपुर कलां के पास शाम बरामद 
दोनों शवों की स्थिति और घटनास्थल 
से मिले साक्ष्यों ने मामले को रहस्यमय 
बना दिया है। पुलिस फिलहाल हत्या, 
आत्महत्या और अन्य सभी संभावित 
पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच 
कर रही है।
   मृतकों की पहचान 24 वर्षीय 
आकाश और 26 वर्षीय रजनी के 
रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के 
अनुसार दोनों की मुलाकात करीब दो 
महीने पहले एक जिम में हुई थी। 11 
जुलाई की शाम से दोनों लापता थे 
और बाद में उनके नहर में कूदने की 
सूचना मिली थी। रविवार को दोनों 
के शव आगरा नहर से बरामद किए 
गए। पुलिस के अनुसार दोनों के एक-
एक हाथ काले रंग की डेटा केबल से 
बंधे हुए थे, जबकि युवक के चेहरे 
पर गंभीर चोट के निशान भी मिले 
हैं। घटना के बाद दोनों परिवारों ने 
एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए 
हैं। रजनी के पति शिवम कुमार ने 

पुलिस को बताया कि उनकी शादी 
छह-सात वर्ष पहले हुई थी। उन्होंने 
बताया कि रजनी मेकअप आर्टिस्ट थी 
और पिछले दो महीने से सेक्टर-31 
स्थित एक जिम में जा रही थी। उनके 
अनुसार आकाश पिछले कुछ दिनों से 
रजनी को परेशान कर रहा था। शिवम 
का कहना है कि 11 जुलाई को रजनी 
यह कहकर घर से निकली थी कि वह 
आकाश से मिलने और उससे बात 
करने जा रही है।
   बाद में बीपीटीपी पुल के पास खड़ी 
कार से दो मोबाइल फोन और खून 
से सना एक हथौड़ा बरामद हुआ। 
रजनी के पति ने आशंका जताई है 
कि आकाश ने पहले रजनी पर हमला 
किया और बाद में दोनों नहर में चले 
गए। वहीं, आकाश के परिवार ने इन 
आरोपों को पूरी तरह खारिज किया 

है। आकाश के जीजा का दावा है कि 
महिला ने ही आकाश को फोन कर 
मिलने के लिए बुलाया था। उनका 
आरोप है कि रजनी, उसके पति और 
अन्य लोगों ने मिलकर आकाश पर 
हथौड़े से हमला किया, उसकी हत्या 
की और सबूत मिटाने के उद्देश्य से 
दोनों शव नहर में फेंक दिए।
   घटनास्थल से मिले साक्ष्यों ने जांच 
को और जटिल बना दिया है। दोनों 
के हाथ डेटा केबल से बंधे होने, कार 
में खून से सना हथौड़ा मिलने और 
युवक के चेहरे पर चोट के निशानों ने 
कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस 
यह भी जांच कर रही है कि क्या यह 
मामला आत्महत्या का है या फिर 
किसी सुनियोजित साजिश के तहत 
वारदात को अंजाम दिया गया। मामले 
की जांच कर रहे अधिकारी दीपक ने 
बताया कि दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम 
के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी 
में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन की 
फोरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी 
साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के 
कारणों का खुलासा हो सकेगा। 
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर 
गहन जांच कर रही है।

फरीदाबाद में युवक-युवती के शव मिलने 
से सनसनी, हत्या या आत्महत्या पर सवाल

समर न्यूज | नूंह

हरियाणा के नूंह जिले में साइबर 
क्राइम थाना पुलिस ने सस्ते आईफोन 
का लालच देकर और फर्जी पेमेंट 
क्रेडिट मैसेज भेजकर लोगों से 
ठगी करने वाले एक शातिर साइबर 
अपराधी को गिरफ्तार किया है। 
आरोपी की पहचान नगीना थाना क्षेत्र 
के गांव मुल्थान निवासी अखलाक 
अहमद पुत्र जान मोहम्मद के रूप में 
हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 
एक मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड 
बरामद किए हैं। मामले में आगे की 
जांच जारी है।
   पुलिस जांच में सामने आया कि 
आरोपी लोगों को मोबाइल पर फर्जी 
पेमेंट क्रेडिट मैसेज भेजता था और 
दावा करता था कि गलती से उनके 
खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। इसके 
बाद वह लोगों को रकम वापस भेजने 
के लिए गुमराह कर उनसे ठगी करता 

था। इसके अलावा आरोपी सोशल 
मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बेहद 
कम कीमत में आईफोन बेचने के 
फर्जी विज्ञापन भी पोस्ट करता था।
  पुलिस के अनुसार, विज्ञापन 
देखकर संपर्क करने वाले लोगों से 
आरोपी एडवांस भुगतान, डिलीवरी 
चार्ज और अन्य शुल्क के नाम पर 
पैसे अपने बैंक खाते में जमा करवा 
लेता था। भुगतान मिलने के बाद न 
तो मोबाइल भेजा जाता था और न ही 
रकम वापस की जाती थी।
  इस संबंध में साइबर क्राइम थाना 
नूंह में पहले से मामला दर्ज था। 
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी 
के पास से एक मोबाइल फोन और 
दो सिम कार्ड बरामद किए। इनमें से 

एक सिम उसके नाम पर पंजीकृत है, 
जबकि दूसरा फर्जी पहचान दस्तावेजों 
के आधार पर हासिल किया गया था।   
जांच के दौरान बरामद मोबाइल नंबरों 
की पड़ताल राष्ट्रीय साइबर अपराध 
रिपोर्टिंग पोर्टल पर की गई, जहां दोनों 
नंबरों के खिलाफ कुल पांच शिकायतें 
दर्ज मिलीं। इनमें एक नंबर से जुड़ी 
चार और दूसरे नंबर से संबंधित एक 
शिकायत शामिल है। इन मामलों में 
अब तक करीब 1.50 लाख रुपये की 
साइबर ठगी सामने आई है। 
   पुलिस को आरोपी के मोबाइल 
से स्वयं तैयार किए गए फर्जी पेमेंट 
टेक्स्ट मैसेज और आईफोन से 
संबंधित तस्वीरें भी मिली हैं, जिनका 
इस्तेमाल लोगों को झांसे में लेने के 
लिए किया जाता था। सभी कानूनी 
औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 
आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए 
साइबर क्राइम थाना नूंह के हवाले कर 
दिया गया है। 

नूंह पुलिस ने सस्ते आईफोन का झांसा दे 
ठगी करने वाला साइबर अपराधी दबोचा

बलिंदर कुमार | कैथल
समर न्यूज

हरियाणा के कैथल जिले में पुलिस 
ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक 
की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 
करीब 19.5 क्विंटल डोडा पोस्त 
बरामद किया है। इस मामले में छह 
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया 
है। पुलिस के अनुसार बरामद मादक 
पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 
अनुमानित कीमत करीब तीन करोड़ 
रुपये आंकी गई है। आरोपियों से 
पूछताछ कर पूरे तस्करी नेटवर्क की 
जांच की जा रही है।
  पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी 
कि मध्य प्रदेश से पंजाब की ओर 
भारी मात्रा में डोडा पोस्त की खेप 
ले जाई जा रही है। सूचना के आधार 

पर कैथल पुलिस की एसडीयू  
टीम ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध 
ट्रक को रोक लिया। जांच के दौरान 
ट्रक से भारी मात्रा में डोडा पोस्त 
बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 
ट्रक चालक सहित छह लोगों को 
गिरफ्तार कर लिया।
  प्रारंभिक जांच में सामने आया 
है कि तस्करी के दौरान ट्रक को 

सुरक्षित निकालने के लिए एक निजी 
पायलट वाहन भी आगे चल रहा था, 
जो रास्ते की निगरानी कर रहा था। 
पुलिस इस पहलू की भी जांच कर 
रही है कि इस नेटवर्क में और कितने 
लोग शामिल हैं तथा यह खेप किन 
स्थानों तक पहुंचाई जानी थी।
  कार्रवाई की सूचना मिलते ही 
कलायत के डीएसपी रोहताश जांगड़ा 

भी मौके पर पहुंचे और पूरे अभियान 
का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस 
टीम की कार्रवाई की सराहना करते 
हुए कहा कि जिले में नशा तस्करी 
के खिलाफ अभियान लगातार जारी 
रहेगा और ऐसे मामलों में किसी भी 
आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
  जांच अधिकारी तरसेम ने बताया 
कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ 

की जा रही है। पुलिस यह पता 
लगाने का प्रयास कर रही है कि 
मादक पदार्थ की यह खेप किसके 
कहने पर लाई जा रही थी और इसके  
पीछे सक्रिय पूरे गिरोह का नेटवर्क 
क्या है। 
  मामले में एनडीपीएस एक्ट के 
तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी 
कार्रवाई की जा रही है।

कैथल पुलिस की बड़ी कार्रवाई,19.5 क्विंटल 
डोडा पोस्त के साथ छह तस्कर किए गिरफ्तार

42 बीसीएन वैगनों की पूरी रेक मक्का से लादकर छत्रपति संभाजीनगर भेजी गईहरी झंडी

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल ने माल 
ढुलाई के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण 
उपलब्धि हासिल करते हुए पंजाब 
से महाराष्ट्र तक मक्का की लंबी 
दूरी की रेल परिवहन सेवा शुरू 
की है। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट 
(बीडीयू) की पहल पर राजपुरा 
मालगोदाम से दक्षिण मध्य रेलवे के 
छत्रपति संभाजीनगर तक मक्का से 
लदी पूर्ण रेल रेक रवाना की गई। 
इस उपलब्धि की रेलवे के उच्च 
अधिकारियों ने सराहना की है।
   रेलवे अधिकारियों के अनुसार 
राजपुरा (आरपीजे) मालगोदाम 
से 42 बीसीएन वैगनों की पूरी 
रेक मक्का से लादकर छत्रपति 
संभाजीनगर (सीपीएसएन) भेजी 
गई। लगभग 1,622 किलोमीटर की 
यह दूरी अंबाला मंडल से मक्का की 
सबसे लंबी रेल ढुलाई में शामिल है। 

इस नई परिवहन धारा से उत्तर भारत 
के कृषि उत्पादों को देश के अन्य 
हिस्सों तक तेज और सुगम तरीके से 
पहुंचाने में मदद मिलेगी।
  जानकारी के मुताबिक इस रेक 
की मांग 7 जुलाई 2026 की शाम 
को प्राप्त हुई थी। अंबाला मंडल के 
अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते 
हुए सभी आवश्यक औपचारिकताएं 
पूरी कीं और 12 जुलाई को 
सफलतापूर्वक लदान कर रेक को 
गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। 
इस एकल रेक से रेलवे को लगभग 
60.99 लाख रुपये का मालभाड़ा 
राजस्व प्राप्त हुआ है।
  मक्का भेजने वाली संस्था मेसर्स 
एबीआईएस ने आने वाले दिनों में 
इसी मार्ग पर और रेक बुक कराने की 
संभावना जताई है। यदि ऐसा होता है 
तो अंबाला मंडल को नियमित माल 
ढुलाई का नया स्रोत मिलेगा, जिससे 
रेलवे के राजस्व में उल्लेखनीय 
वृद्धि होने की उम्मीद है।

अंबाला मंडल ने मक्का ढुलाई में बनाया नया रिकॉर्ड



{मंडी के विपाशा सदन में द्रंग के 
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और 
भाजपा कार्यकर्ताओं को किया 
संबोधित, कहा- अभी केंद्र की योजनाओं 
का उठाएं लाभ, भाजपा सरकार आते ही 
दोगुनी रफ्तार से करेंगे विकास

समर न्यूज | मंडी

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 
एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 
विपाशा  सदन मंडी में आयोजित 
द्रंग विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित 
जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं 
के सम्मेलन में बतौर मुख्य 
अतिथि शिरकत कर नवनिर्वाचित 
प्रतिनिधियों को सम्मानित किया, 
उनसे शिष्टाचार भेंट की और उन्हें 
नवीन दायित्वों के लिए बधाई व 
शुभकामनाएं दीं। 
   इस दौरान कांग्रेस की जनविरोधी 
नीतियों से त्रस्त होकर 17 लोगों 
ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, 
जिनका जयराम ठाकुर ने स्वागत 
किया और उम्मीद जताई कि सभी 
जनप्रतिनिधि संगठन की विचारधारा 
तथा जनसेवा के संकल्प के साथ 
क्षेत्र के सर्वांगीण विकास व जनता 

की अपेक्षाओं को पूरा करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
 सम्मेलन को संबोधित करते हुए 
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के नाते 
मिले दायित्व को सभी पूरी ईमानदारी 
से निभाएंगे, क्योंकि इस चुनाव के 
लिए भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट तक 
लंबी लड़ाई लड़ी है, जबकि कांग्रेस 
की सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र को 
कुचलने और आठ महीने तक 
कामकाज रोकने का काम किया है। 
   उन्होंने दावा किया कि हिमाचल 
प्रदेश में 70 प्रतिशत जनप्रतिनिधि 
भाजपा के जीते हैं और जनता ने 
पंचायत चुनावों के माध्यम से कांग्रेस 
सरकार के खिलाफ जनादेश दिया 
है, जिसका चार साल का कार्यकाल 
पूरा होने के साथ ही अब उतराई का 
समय शुरू हो चुका है और लोग 
भाजपा सरकार की वापसी का 
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 
  आपदा एक्ट की आड़ लेकर 
चुनाव टालने और जीतने के बाद भी 
डेढ़ महीने तक शपथ न दिलाने का 
आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 
मुख्यमंत्री बहुमत से डरे हुए हैं और 
जनादेश को प्रभावित करने के लिए 

धनबल व सत्ता का डर दिखाकर 
जीते हुए प्रतिनिधियों को खरीदने 
का असफल प्रयास कर रहे हैं, 
जिससे उनमें भारी हताशा है। उन्होंने 
स्थानीय निकायों के नतीजों का जिक्र 
करते हुए कहा कि भाजपा तीन नगर 
निगम बनाने में कामयाब रही जबकि 
कांग्रेस केवल पालमपुर जीत सकी। 
  मंडी जिला में भाजपा ने 36 में से 
29 सदस्य जीते जबकि कांग्रेस मात्र 
चार पर सिमट गई वहीं 12 में से 
पांच जगह भाजपा ने जिला परिषद 
बनाई जबकि कांग्रेस सिर्फ एक 
जगह बना पाई और बाकी छह जगह 
चुनाव टाले जा रहे हैं। वर्ष 2027 के 
विधानसभा चुनाव में मंडी जिला की 

सभी दस सीटें जीतकर कांग्रेस का 
पूरी तरह सफाया करने का आह्वान 
करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 
इस कार्यकाल में मंडी, कांगड़ा और 
हमीरपुर की पूरी तरह अनदेखी कर 
काम ठप्प किए गए हैं और सरकार 
सिर्फ नादौन में काम कर रही है, जहां 
मुख्यमंत्री खुद जिला परिषद की चार 
में से मात्र एक सीट जीत पाए और 
भाजपा ने तीन सीटें जीतीं। 
   बिगड़ती कानून व्यवस्था पर 
प्रहार: प्रदेश की बिगड़ती कानून 
व्यवस्था पर प्रहार करते हुए उन्होंने 
कहा कि दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से 
खूनखराबा होना, शिमला में पुलिस 
कंट्रोल रूम के बाहर आदमी को 
जिंदा काटना, सचिवालय के पास 
स्कूल परिसर में महिला को गोलियों 
से भूनना, नालागढ़ थाने के बाहर 
विस्फोट और चंबा में युवक की 
हत्या कर शव नाले में फेंकना बेहद 
चिंताजनक है।
  बाद में मीडिया से बातचीत में 
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री 
सुखविंदर सुक्खू के कामकाज से 
जनता के साथ-साथ उनके अपने 
मंत्री और विधायक भी हताश व 

निराश हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री न तो 
उप मुख्यमंत्री की सुनते हैं और न ही 
मंत्रिमंडल के सहयोगियों की। उन्होंने 
कहा कि अपनी कुर्सी बचाने और 
हाईकमान को खुश करने के लिए 
मुख्यमंत्री मंत्रियों का अपमान करने 
से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, और 
ऐसी जलालत झेलने से अच्छा तो 
मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। 
  उन्होंने आश्वासन दिया कि 
द्रंग और सराज को उन्होंने हमेशा 
एक माना है व द्रंग के विकास में 
कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 
फिलहाल प्रतिनिधि केंद्र के बजट से 
काम चलाएं और 2027 में भाजपा 
सरकार बनते ही दोगुनी रफ्तार से 
विकास कार्यों को गति दी जाएगी। 
   इस अवसर पर विधायक पूर्ण चंद, 
भाजपा महामंत्री पायल वैद्य, जिला 
प्रभारी बलदेव भंडारी, पूर्व विधायक 
बलदेव तोमर, ज्योति कपूर, निर्मल 
वर्मा, इंदर ठाकुर, राज ठाकुर, मेहर 
चंद भारती, राजबली, रोशन लाल, 
चंपा देवी, दीपक शर्मा, पार्वती देवी, 
संजय कुमार, सुनीता और चूड़ामणि 
ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता और 
कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भूपेन्द्र | सोलन
समर न्यूज

सोलन जिले की राजनीति में भारतीय 
जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी 
मजबूत पकड़ साबित करते हुए जिला 
परिषद पर कब्ज़ा बरकरार रखा है। 
नगर निगम में सफलता के बाद भाजपा 
ने जिला परिषद के नेतृत्व पर भी 
अपना वर्चस्व कायम रखते हुए कांग्रेस 
को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। 
  जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए 
हुए चुनाव में भाजपा समर्थित शीला 
कुमारी लगातार दूसरी बार चेयरपर्सन 
चुनी गईं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर 
पंकज शर्मा ने जीत हासिल की। 
इस चुनाव को आगामी विधानसभा 
चुनावों के मद्देनज़र बेहद महत्वपूर्ण 
माना जा रहा है। भाजपा की इस 
जीत को संगठन की मजबूती और 

जनसमर्थन का संकेत माना जा रहा 
है, वहीं कांग्रेस के लिए यह परिणाम 
आत्ममंथन का विषय बन गया है। 
स्थानीय निकायों में लगातार मिल रही 
सफलताएं भाजपा के लिए भविष्य 
की चुनावी रणनीति को और मजबूत 
करेंगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के 
बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह 
का माहौल देखने को मिला। 
   समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई 
खिलाकर और नारे लगाकर जीत का 
जश्न मनाया। दूसरी ओर कांग्रेस 
नेताओं ने परिणामों की समीक्षा कर 
संगठन को और सशक्त बनाने की 
आवश्यकता पर जोर दिया।

सोलन में भाजपा का बढ़ा जनाधार 
जिला परिषद पर दोबारा हुआ कब्जा

समर न्यूज। शिमला

हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध श्रीखंड 
महादेव यात्रा को लेकर रामपुर 
उपमंडल की फांचा पंचायत ने 
श्रद्धालुओं के लिए अहम चेतावनी 
जारी की है। पंचायत ने स्पष्ट किया 
है कि प्रशासन की आधिकारिक 
अनुमति और यात्रा शुरू होने की 
तिथि से पहले यदि कोई श्रद्धालु 
श्रीखंड महादेव मार्ग पर जाता है तो 
उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई 
की जाएगी। यह निर्णय लगातार 
बारिश, भूस्खलन और दुर्गम पहाड़ी 
मार्गों पर बढ़े जोखिम को देखते हुए 
लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने 
भी लोगों से निर्धारित समय से पहले 
यात्रा नहीं करने की अपील की है।
   पंचायत का कहना है कि यात्रा 
मार्ग पर कई स्थान संवेदनशील 
हैं और मानसून के दौरान हादसों 
की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में 
प्रशासन, पुलिस और बचाव दलों 
की तैनाती से पहले यात्रा करना 
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खतरा 
हो सकता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं 
से केवल आधिकारिक कार्यक्रम के 
अनुसार ही यात्रा करने और मौसम 
संबंधी सलाह का पालन करने का 
आग्रह किया है। अधिकारियों ने कहा 
कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी होने के बाद 
ही यात्रा को अनुमति दी जाएगी।

श्रीखंड महादेव यात्रा 
शुरू होने से पहले जाने 
वालों पर होगी कार्रवाई

समर न्यूज | नाहन 

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 
पच्छाद उपमंडल में रविवार शाम 
एक भीषण सड़क दुर्घटना में पति-
पत्नी सहित तीन लोगों की जान चली 
गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप 
से घायल हो गया। यह हादसा सराहां 
बस स्टैंड से करीब 100 मीटर आगे 
उस समय हुआ, जब एक कार 
अचानक अनियंत्रित होकर गहरी 
खाई में जा गिरी। 
   पुलिस व बचाव टीम ने कठिन 
परिस्थितियों में खाई में उतरकर 
घायलों और मृतकों को बाहर 
निकाला। सभी को तुरंत अस्पताल 
पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 
दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। 

हादसे में धरगौण प्लासो (तहसील 
सराहां) निवासी 48 वर्षीय रीना 
शर्मा और कार चला रहे 65 वर्षीय 
अधिकारी जेटली की मौके पर ही 
मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 
उर्मिला जेटली को प्राथमिक उपचार 
के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर 
किया गया, लेकिन उपचार के दौरान 
उन्होंने भी दम तोड़ दिया। 
  दुर्घटना में अधिकारी जेटली के पुत्र 
यशस्वी जेटली गंभीर रूप से घायल 
हुए हैं। उनका उपचार मेडिकल 
कॉलेज नाहन में जारी है और 
चिकित्सकों की निगरानी में उनकी 
हालत पर लगातार नजर रखी जा रही 
है। कार में सवार सभी चार लोग 
सराहां क्षेत्र के निवासी थे। मृतक 
रीना शर्मा शिक्षिका थीं।

खाई में गिरी कार, दंपती समेत 
तीन लोगों की मौत, बेटा घायल संजीव महाजन | कांगड़ा

समर न्यूज 

महिला एवं बाल विकास विभाग 
की नूरपुर परियोजना के अंतर्गत 
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 
के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती 
प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने 
इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थियों 
से निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन 
आमंत्रित किए हैं। 
  भर्ती प्रक्रिया से स्थानीय महिलाओं 
को रोजगार का अवसर मिलेगा और 
आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाओं को और 
अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। 
महिला एवं बाल विकास परियोजना 
अधिकारी नूरपुर, सुभाष चंद ने बताया 
कि उपमंडल फतेहपुर की ग्राम पंचायत 
कंदौर के कंदौर-4 आंगनवाड़ी केंद्र में 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद 
रिक्त है। इस पद के लिए विभाग 
द्वारा 10,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय 

निर्धारित किया गया है। 
 परियोजना के 
अंतर्गत आंगनबाड़ी 
सहायिका के चार पद 
भी भरे जाएंगे। इनमें 

ग्राम पंचायत छतर जोगियां के छतर 
जोगियां केंद्र, ग्राम पंचायत छतर के 
वासा केंद्र, ग्राम पंचायत तलाड़ा के 
खोली केंद्र तथा ग्राम पंचायत रेहन-
2 के रोह खास केंद्र शामिल हैं। 
अभ्यर्थियों को 5,800 रुपये प्रतिमाह 
मानदेय प्रदान किया जाएगा। आवेदन 
करने वाली अभ्यर्थियों को संबंधित 
पंचायत और आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 
निर्धारित पात्रता एवं अन्य आवश्यक 
शर्तों को पूरा करना होगा। 

नूरपुर परियोजना में आंगनबाड़ी 
के 5 पदों पर भर्ती, आवेदन मांगे

सुभाष | बिलासपुर
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था 
के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता 
पार्टी ने सोमवार को बिलासपुर 
जिला मुख्यालय में विरोध-प्रदर्शन 
किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश 
सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते 
हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल 
के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में 
बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर 
चिंता जताई। 
   भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं नैना 
देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक 
रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 
कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार 
कमजोर होती जा रही है। उनका 
आरोप था कि हत्या, गोलीबारी, 
दुष्कर्म, चोरी और अन्य आपराधिक 
मामलों में वृद्धि से आम लोगों में 
असुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने 
कहा कि सरकार अपराधों पर प्रभावी 

नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं 
हो पाई है। रणधीर शर्मा ने बिलासपुर 
में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना 
तथा मंडी-भराड़ी मार्ग पर दिनदहाड़े 
हुए कुल्हाड़ी हमले का उल्लेख 
करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं ने 
जिले की छवि को प्रभावित किया 
है। उनके अनुसार, लगातार हो रही 
वारदातों से अपराधियों के हौसले 
बढ़े हैं और जनता कानून व्यवस्था 
को लेकर चिंतित है।
  भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के 
नाम भेजे गए ज्ञापन में प्रदेश सरकार 
को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने, 
अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने 
और दोषियों के खिलाफ सख्त 
कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश 
देने की मांग की है। 

कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा का 
प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज 

चीड़ के घने जंगलों के लिए पहचाने 
जाने वाले हमीरपुर जिले में इस वर्ष 
समय पर हुई बारिश वनों के लिए 
राहत लेकर आई। अनुकूल मौसम 
के चलते जंगलों में आग लगने की 
घटनाओं में पिछले वर्षों की तुलना 
में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। 
   लगातार हुई बारिश से जंगलों 
में नमी बनी रही, जिससे आग तेजी 
से फैल नहीं सकी और बड़े पैमाने 
पर वन संपदा को बचाने में मदद 
मिली।वन विभाग के आंकड़ों के 
अनुसार, इस फायर सीजन में जिले 
में जंगलों में आग लगने के कुल 52 
मामले सामने आए। इन घटनाओं 
से लगभग 512 हेक्टेयर वन क्षेत्र 
प्रभावित हुआ, जबकि करीब 50 
लाख रुपये की वन संपदा को 
नुकसान पहुंचा। विभाग का कहना 
है कि यदि समय पर बारिश नहीं 

होती तो आग की घटनाएं अधिक 
होतीं और नुकसान भी कई गुना बढ़ 
सकता था।
  हमीरपुर वन सर्किल के अरण्यपाल 
निशांत मंडोत्रा ने बताया कि गर्मी 
के मौसम में लगभग हर महीने हुई 
बारिश के कारण जंगलों में पर्याप्त 
नमी बनी रही। इसका सीधा असर 
आग की घटनाओं में कमी के रूप में 
देखने को मिला। 
  उन्होंने कहा कि मौसम की 
अनुकूल परिस्थितियों के साथ-साथ 
वन विभाग के कर्मचारियों और 
वन मित्रों की सतर्कता तथा त्वरित 
कार्रवाई से भी आग पर समय रहते 
नियंत्रण पाया गया।उन्होंने बताया 
कि आग की अधिकांश घटनाओं में 
विभागीय टीमों ने तत्काल मौके पर 
पहुंचकर आग को फैलने से रोका, 
जिससे बड़े वन क्षेत्र को सुरक्षित 
रखा जा सका। विभाग भविष्य में 
भी इसी तरह की तैयारियों को जारी 
रखने की योजना बना रहा है।

समय पर बारिश से हमीरपुर के जंगल 
सुरक्षित, आग की घटनाओं में आई कमी

समर न्यूज | नाहन 

हरिपुरधार उपतहसील के अंतर्गत ग्राम 
पंचायत बियोंग टटवा के शिलाइन-
झुरवाड़ी गांव में लोक निर्माण विभाग 
की कथित लापरवाही अब ग्रामीणों 
के लिए चिंता का कारण बन गई है। 
सड़क निर्माण के दौरान समय पर 
सुरक्षा डंगे (रिटेनिंग वॉल) नहीं लगाए 
जाने से लगातार हो रहे भूस्खलन के 
कारण पांच परिवारों के मकानों पर 
गिरने का खतरा मंडरा रहा है।  
   प्रभावित ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 
2016 में इस सड़क का निर्माण किया 
गया था। सड़क के साथ सुरक्षा डंगे 
लगाने के लिए टेंडर भी स्वीकृत हुए 
थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा निर्धारित 
समय पर कार्य पूरा नहीं किया गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि हर वर्ष 

बरसात के दौरान भूस्खलन बढ़ता गया 
और अब दीप राम, प्रेम दत्त, बस्ती 
राम, तुलसी राम तथा लायक राम के 
मकानों की नींव तक खतरे की जद 
में आ गई है।ग्रामीणों का कहना है कि 
उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग 
के अधिकारियों को स्थिति से अवगत 
कराया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी 
कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप 

है कि पिछले चार वर्षों में केवल चार 
डंगे ही बनाए गए हैं, जबकि पूरे क्षेत्र 
में कई स्थानों पर सुरक्षा कार्य की 
आवश्यकता है। भूस्खलन के कारण 
ग्रामीणों की खेती योग्य भूमि भी 
लगातार धंस रही है, जिससे आर्थिक 
नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों 
ने मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में 
सुरक्षा डंगे लगाए जाएं।

हरिपुरधार के शिलाइन-झुरवाड़ी में सड़क निर्माण 
की लापरवाही से पांच मकानों पर मंडराया खतरा

संजीव | नूरपुर
समर न्यूज 

महाजनकेरल के वायनाड में आई 
भीषण त्रासदी में लापता हुए जिला 
कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल की 
ग्राम पंचायत टकोली घिरथा निवासी 
इंजीनियर विक्रम सिंह (50) का शव 
छह दिन बाद रविवार दोपहर करीब 
12 बजे बरामद कर लिया गया। 
  शव मिलने की पुष्टि के साथ 
ही परिवार की अपने प्रियजन के 
सकुशल लौटने की उम्मीदें समाप्त 
हो गईं और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर 
फैल गई। विक्रम सिंह, रंजीत सिंह के 
पुत्र थे और डीबीएल कंपनी में बतौर 
इंजीनियर कार्यरत थे। वह कार्य के 
सिलसिले में केरल के वायनाड 
में मौजूद थे। परिजनों के अनुसार 

उनका पोस्टमार्टम 
कराया जा रहा है। 
सभी आवश्यक 
औपचारिकताएं पूरी 
होने के बाद पार्थिव 
शरीर सोमवार तक 
पैतृक गांव पहुंचने 
की संभावना है। 
   विक्रम के भाई कुलवंत सिंह 
और प्रमोद राणा ने बताया कि वे 
8 जुलाई को वायनाड पहुंच गए 
थे। केरल सरकार और स्थानीय 
प्रशासन ने खोज अभियान में पूरा 
सहयोग दिया। कई दिनों तक चले 
सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार को 
उनका शव बरामद हुआ।परिजनों 
ने बताया कि 7 जुलाई की सुबह 
करीब 11:09 बजे के बाद विक्रम 
से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। 

इसके बाद परिवार उनकी सुरक्षित 
वापसी की उम्मीद में लगातार प्रार्थना 
करता रहा, लेकिन रविवार को मिली 
दुखद सूचना ने सभी को गहरे सदमे 
में डाल दिया।परिवार के अनुसार 
पिछले छह दिनों से घर में चूल्हा 
तक नहीं जला था। 
  सभी सदस्य और रिश्तेदार उनकी 
सकुशल वापसी की आस लगाए 
बैठे थे। शव मिलने की सूचना 
के बाद घर का माहौल गमगीन 
हो गया। विक्रम सिंह के निधन से 
टकोली घिरथा पंचायत सहित पूरे 
फतेहपुर क्षेत्र में शोक व्याप्त है। 
स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक 
संगठनों और क्षेत्रवासियों ने दिवंगत 
आत्मा की शांति व परिवार को इस 
असहनीय दुःख को सहन करने की 
शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

वायनाड त्रासदी: फतेहपुर के इंजीनियर विक्रम 
का शव छह दिन बाद बरामद, इलाके में शोक

राकेश | ऊना
समर न्यूज 

हरोली विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य 
ढांचे को मजबूत करने की दिशा 
में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 
सोमवार को सिविल अस्पताल 
हरोली में 50 अतिरिक्त बिस्तरों वाले 
नए भवन की आधारशिला रखी। 
   लगभग 8.42 करोड़ रुपये की 
लागत से बनने वाला यह भवन 
अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के साथ-
साथ क्षेत्र के लोगों को आधुनिक और 
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध 
कराने में अहम भूमिका निभाएगा।इस 
अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 
प्रदेश सरकार ने सिविल अस्पताल 
हरोली को 100 बिस्तरों वाले 

अस्पताल के रूप में विकसित करने 
का निर्णय लिया है। इसी योजना के 
तहत अतिरिक्त 50 बिस्तरों के लिए 
नए भवन का निर्माण किया जा रहा 
है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना 
को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का 
लक्ष्य रखा गया है, ताकि मरीजों को 
जल्द से जल्द इसका लाभ मिल 
सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 

भवन तैयार होने के बाद अस्पताल 
में मरीजों को अधिक व्यवस्थित, 
गुणवत्तापूर्ण और सुविधाजनक 
स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इससे 
बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं 
को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। 
उन्होंने बताया कि वर्तमान में सिविल 
अस्पताल हरोली में 11 चिकित्सक 
सेवाएं दे रहे हैं और विभिन्न विशेषज्ञ 

चिकित्सकों की सुविधाएं भी 
उपलब्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि 
हरोली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी 
स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सकों के 
बिना नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने बताया 
कि क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल 
खोलने के प्रयास जारी हैं। 
  साथ ही चिकित्सकों के लिए 
आवास निर्माण की योजना भी 
तैयार की जा रही है, ताकि स्वास्थ्य 
सेवाओं को और मजबूत बनाया जा 
सके। उन्होंने यह भी घोषणा की 
कि सिविल अस्पताल हरोली को 
जल्द ही लगभग 25 लाख रुपये 
की लागत वाली आधुनिक और 
पूर्णतः सुसज्जित एंबुलेंस उपलब्ध 
कराई जाएगी, जिससे आपातकालीन 
चिकित्सा सेवाएं और अधिक प्रभावी 
एवं तेज़ हो सकेंगी।

हरोली को 8.42 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य सौगात, 50 
अतिरिक्त बिस्तरों वाले भवन की रखी आधारशिला

{विभागीय जांच शुरू; तीन महीने  
में मांगी गई रिपोर्ट

संजू | शिमला
समर न्यूज 

देश-विदेश में अपनी सांस्कृतिक 
प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध हिमाचल 
पुलिस के ऑर्केस्ट्रा बैंड ‘हारमनी 
ऑफ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर 
विजय कुमार को पुलिस मुख्यालय 
ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर 
दिया है। उनके खिलाफ सरकारी 
सेवा नियमों के कथित उल्लंघन और 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम 
से निजी आय अर्जित करने के आरोपों 
के बाद यह कार्रवाई की गई है। 
 पुलिस मुख्यालय ने मामले में 
विभागीय जांच के आदेश भी जारी 
कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के 
आदेश के अनुसार, विजय कुमार 
पर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे 
सोशल मीडिया मंचों के माध्यम 
से आय अर्जित करने का आरोप 
है। प्रारंभिक स्तर पर इसे सरकारी 
कर्मचारियों के सेवा आचरण नियमों 
के उल्लंघन के रूप में देखा गया 

है। इसी आधार पर उनके खिलाफ 
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, 
नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 
के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई 
है। मामले की जांच पुलिस लाइन 
भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर 
को सौंपी गई है, जिन्हें तीन महीने के 
भीतर अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय 
को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 
  ‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ हिमाचल 
पुलिस का प्रतिष्ठित बैंड है, जिसने 
भारत के अलावा फ्रांस, इटली, 
कनाडा, सिंगापुर और दुबई सहित 
कई देशों में प्रस्तुति देकर पहचान 
बनाई है। वर्ष 2022 में यह बैंड 
एक राष्ट्रीय टेलीविजन टैलेंट शो 
में भी अपनी शानदार प्रस्तुति के 
कारण चर्चा में रहा था। सरकारी 
और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसकी 
प्रस्तुतियां हिमाचल पुलिस की 
सांस्कृतिक पहचान मानी जाती हैं।
   पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया 
है कि निलंबन विभागीय जांच पूरी 
होने तक की अंतरिम कार्रवाई है। 
जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की 
अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

हिमाचल पुलिस के चर्चित ‘हारमनी 
ऑफ द पाइन्स’ बैंड के प्रभारी 
इंस्पेक्टर विजय कुमार निलंबित
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने उठाई एनसीबी का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांगमांग

राहुल चावला|धर्मशाला
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के 
मामलों और युवाओं पर उसके 
प्रभाव को लेकर भारतीय जनता 
पार्टी ने प्रदेश सरकार से प्रभावी 
कदम उठाने की मांग की है। 
  भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र 
राणा ने धर्मशाला में आयोजित 
प्रेस वार्ता में कहा कि नशा केवल 
कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, 
बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के 
भविष्य से जुड़ी गंभीर चुनौती बन 
चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में 
नशे की रोकथाम के लिए केंद्र और 
प्रदेश सरकार के साथ-साथ समाज 
के सभी वर्गों को मिलकर काम 
करना होगा।
  राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय गृह 
मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 
26 जून को आयोजित बैठक में वर्ष 

2029 तक ‘नशा मुक्त भारत’ के 
लक्ष्य को लेकर एक राष्ट्रीय रोडमैप 
तैयार किया गया है। उनका कहना 
था कि हिमाचल प्रदेश में भी इस 
रोडमैप को प्रभावी ढंग से लागू किया 
जाना चाहिए, ताकि नशे के बढ़ते 
नेटवर्क पर समय रहते नियंत्रण 
पाया जा सके। उन्होंने विशेष रूप 
से सिंथेटिक ड्रग्स और चिट्टे के 
बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त 
करते हुए इसे युवाओं के भविष्य 
के लिए गंभीर खतरा बताया।भाजपा 
प्रवक्ता ने कहा कि नशे के खिलाफ 
केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं 

होगी। इसके लिए परिवार, शिक्षण 
संस्थान, सामाजिक संगठन, 
पंचायतें और सभी राजनीतिक दलों 
को जागरूकता अभियान के माध्यम 
से लोगों को जोड़ना होगा। उन्होंने 
कहा कि भाजपा भी ऐसे जनजागरण 
अभियानों में सक्रिय सहयोग देने के 
लिए तैयार है।
  राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश 
में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 
(एनसीबी) का क्षेत्रीय कार्यालय 
या विशेष इकाई स्थापित करने की 
मांग दोहराई। उनका कहना था कि 
प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते 
हुए अंतरराज्यीय स्तर पर होने वाली 
नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने के 
लिए एनसीबी की मजबूत मौजूदगी 
आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 
इस मांग को लेकर भाजपा जल्द 
ही केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन 
सौंपेगी। उन्होंने कहा कि यदि नशे 
के मामलों में किसी भी पुलिस या 

प्रशासनिक अधिकारी की संलिप्तता 
सामने आती है तो उनके खिलाफ 
निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई होनी 
चाहिए। साथ ही नशा तस्करों की 
अवैध संपत्तियों को जब्त करने और 
उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने 
की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए 
जाने चाहिए।
   राजेंद्र राणा ने कहा कि नशे की 
लत से प्रभावित युवाओं को अपराधी 
के बजाय उपचार और पुनर्वास की 
आवश्यकता है। ऐसे युवाओं को 
शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और 
स्वरोजगार से जोड़कर मुख्यधारा में 
वापस लाया जा सकता है। उन्होंने 
प्रदेश सरकार से नशा मुक्त हिमाचल 
के लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए 
व्यापक जनजागरण अभियान 
चलाने और नशे के खिलाफ सभी 
संबंधित एजेंसियों के समन्वय से 
प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की 
अपील की।

हिमाचल में नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान की जरूरत

पूर्व सीएम का मुख्यमंत्री पर तीखा हमला, कहा- सुक्खू की कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता के साथ अब मंत्री और विधायक भी हताश सोशल मीडिया से कमाई व सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप

अपनी कुर्सी बचाने को मंत्रियों के अपमान से भी 
गुरेज नहीं कर रहे मुख्यमंत्री सुक्खू : जयराम ठाकुर

सिरमौर के पच्छाद में दर्दनाक सड़क हादसा



गुरशरण सिंह | मोहाली
समर न्यूज 

हाईटेक शहर कहे जाने वाले 
मोहाली में सड़क सुरक्षा को लेकर 
बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 
एयरपोर्ट रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर 
डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बनाए 
जा रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा 
लगातार बढ़ रहा है। 
   सीपी मॉल के सामने सेक्टर-
82 एयरपोर्ट रोड पर भी ऐसा ही 
खतरनाक कट बना हुआ है, जहां 
ग्रिल न होने के कारण दोपहिया 
वाहन चालक शॉर्टकट के रूप में 
रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। रात 
के समय अंधेरा और तेज रफ्तार 
ट्रैफिक इस जगह को और ज्यादा 
जोखिम भरा बना देता है।
मोहाली के सेक्टर-82 एयरपोर्ट 

रोड पर सीपी मॉल के सामने बने 
डिवाइडर कट से कभी भी बड़ा 
हादसा हो सकता है। स्थानीय 
लोगों का कहना है कि इस जगह 
पर डिवाइडर की ग्रिल नहीं होने के 
कारण दोपहिया वाहन चालकों ने 
यहां से निकलने का अवैध रास्ता 
बना लिया है।
   जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट 
रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में 
से एक है। यहां दिन-रात बड़ी संख्या 

में वाहन गुजरते हैं। सीपी मॉल के 
सामने सेक्टर-82 की तरफ गंदे 
नाले को पार करने के बाद डिवाइडर 
में बने खुले हिस्से से दोपहिया  
वाहन चालक अचानक सड़क पार 
करते हैं। 
  तेज रफ्तार से आ रहे वाहनों के 
सामने अचानक बाइक या स्कूटी 
आने से दुर्घटना की आशंका बनी 
रहती है। स्थानीय लोगों का कहना 
है कि इस जगह पर न तो उचित 

संकेतक लगे हैं और न ही रात के 
समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था 
है। डिवाइडर पर ग्रिल नहीं होने के 
कारण लोग नियमों की अनदेखी 
कर शॉर्टकट के रूप में इस रास्ते 
का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के 
अनुसार, यदि समय रहते प्रशासन 
ने इस कट को बंद नहीं किया या 
यहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, तो 
किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता 
है।

राहगीरों ने बताया कि एयरपोर्ट 
रोड पर वाहनों की गति पहले ही 
अधिक रहती है। ऐसे में अवैध 
कट से निकलने वाले दोपहिया 
वाहन चालकों के कारण कार और 
अन्य बड़े वाहनों को अचानक ब्रेक 
लगाने पड़ते हैं। इससे पीछे से आ 
रहे वाहनों के टकराने का खतरा भी 
बढ़ जाता है।
   स्थानीय निवासियों और 
दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की 

है कि इस जगह पर तुरंत डिवाइडर 
ग्रिल लगाई जाए। इसके साथ ही 
सड़क पर रोशनी, चेतावनी बोर्ड, 
स्पीड कंट्रोल के उपाय और पुलिस 
निगरानी की व्यवस्था की जाए। 
  लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट 
रोड जैसी महत्वपूर्ण सड़क पर 
सुरक्षा में लापरवाही नहीं होनी 
चाहिए। प्रशासन यदि समय रहते 
कार्रवाई करता है तो हादसों को रोका 
जा सकता है।
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हादसों के बाद भी नहीं जागा विभाग, ग्रामीणों ने की तत्काल कार्रवाई की मांगमांग

सीपी मॉल के सामने डिवाइडर पर ग्रिल न होने से दोपहिया वाहन चालकों ने बना लिया रास्ता, इस जगह पर न तो उचित संकेतक लगे और न ही रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था

गुरमीत सिंह | डेराबस्सी
समर न्यूज

डेराबस्सी के निकट स्थित गांव 
त्रिवेदी कैंप में बिजली विभाग की 
लापरवाही के चलते ग्रामीणों की 
जान जोखिम में बनी हुई है। गांव 
वासियों का आरोप है कि पिछले 
कई महीनों से वे बिजली विभाग 
के अधिकारियों को लगातार 
शिकायतें और लिखित व मौखिक 
अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अब 
तक समस्या का स्थायी समाधान 
नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना 
है कि यदि समय रहते आवश्यक 
कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी 
बड़ा हादसा हो सकता है।
   ग्रामीणों के अनुसार गांव की 
कई गलियों में बिजली की तारें 
अत्यंत नीचे लटक रही हैं। कई 
स्थानों पर तारों के जोड़ खुले और 
नंगे पड़े हैं, जिससे करंट लगने 

का खतरा बना रहता है। इसके 
अलावा बिजली के खंभों पर बड़ी 
संख्या में बिजली मीटर एक साथ 
लगे हुए हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी 
गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। 
  लोगों का कहना है कि इन 
खंभों की स्थिति किसी भी समय 
दुर्घटना का कारण बन सकती है। 
बारिश में खतरा और भी ज्यादा 
बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने बताया 
कि बिजली विभाग की अनदेखी 

के कारण पहले भी कई छोटे-बड़े 
हादसे हो चुके हैं। करंट लगने से 
कई बेजुबान पशुओं की मौत हो 
चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 
विभाग की ओर से कोई प्रभावी 
कार्रवाई नहीं की गई। 
  उनका कहना है कि विभाग 
केवल आश्वासन देता है, जबकि 
जमीनी स्तर पर समस्या जस की 
तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने रोष 
व्यक्त करते हुए बताया कि वे 

एक्सईएन से लेकर एसडीओ स्तर 
तक कई बार शिकायत कर चुके 
हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल 
भरोसा ही मिला। 
 उन्होंने बिजली विभाग के उच्च 
अधिकारियों से मांग की कि 
किसी बड़े हादसे या जनहानि का 
इंतजार करने के बजाय तुरंत नीचे 
लटक रही तारों, खुले जोड़ों और 
अव्यवस्थित बिजली ढांचे को 
दुरुस्त कराया जाए, ताकि लोगों 

की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 
वहीं गांव की सरपंच रानी ने 
बताया कि बिजली विभाग को कई 
बार शिकायत भेजी जा चुकी है। 
उन्होंने कहा कि विभाग की ओर 
से धीरे-धीरे सुधार कार्य किए जा 
रहे हैं। कुछ पुराने बिजली के खंभों 
और तारों की मरम्मत भी कर दी 
गई है, जबकि शेष कार्य जल्द पूरा 
कराने के लिए विभाग से लगातार 
संपर्क किया जा रहा है।

डेराबस्सी के गांव त्रिवेदी कैंप में बिजली विभाग की लापरवाही से मंडरा रहा खतरा

गुरमीत सिंह | जीरकपुर
समर न्यूज

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ 
इंडिया  ने पीआर-7 रोड पर बने 
सभी अवैध कटों पर कार्रवाई करते 
हुए जेसीबी मशीन की सहायता से 
गड्ढे खोदकर उन्हें अस्थायी रूप से 
बंद कर दिया है। इस कार्रवाई से 
राहगीरों को सड़क हादसों से कुछ 
राहत मिली है, लेकिन स्थानीय लोगों 
और वाहन चालकों ने इन अवैध 
कटों को स्थायी रूप से बंद करने 
की मांग उठाई है।
   लोगों का कहना है कि इससे पहले 
भी प्रशासन ने शिकायतों के आधार 
पर डिवाइडर के बीच बने अवैध 
रास्तों को गड्ढे खोदकर बंद किया 
था, लेकिन मुनाफाखोर कारोबारी 
बिना किसी डर के दोबारा उनमें 
मिट्टी भरकर रास्ता तैयार कर लेते हैं।

जानकारी के अनुसार, छत लाइट 
प्वाइंट से लेकर जीरकपुर-अंबाला 
हाईवे तक करीब एक दर्जन अवैध 
कट बने हुए हैं। इनमें से अधिकांश 
कट शराब के ठेकों, ढाबों और 
पेट्रोल पंपों के आसपास बनाए गए 
हैं। सड़क चौड़ी होने के कारण यहां 
वाहनों की रफ्तार काफी तेज रहती 
है, ऐसे में अचानक किसी वाहन के 
मुड़ने से गंभीर सड़क हादसों का 
खतरा बना रहता है।
  राहगीरों के अनुसार, रात के समय 
सड़क पर पर्याप्त रोशनी न होने के 
कारण ये अवैध कट दिखाई नहीं 

देते, जिससे कई लोग अपनी जान 
गंवा चुके हैं। वहीं, शराब के ठेकों 
के पास होने के कारण देर रात नशे 
में वाहन चलाने वाले चालक भी इन 
अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, 
जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और 
बढ़ जाती है।
  स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया 
कि डेराबस्सी को मोहाली से जोड़ने 
वाली इस प्रमुख सड़क से रोजाना 
कई वीआईपी, जनप्रतिनिधि और 
अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन इसके 
बावजूद इस गंभीर समस्या की ओर 
कोई ठोस ध्यान नहीं दिया जा रहा।

पीआर-7 रोड पर हादसों को न्योता दे रह े
अवैध कटों पर एनएचएआई की कार्रवाई

हादसों को न्योता दे रहे अवैध कटों को गड्ढे खोदकर बंद किया गया।� - समर न्यूज

क्या बोले एन एच ए आई अधिकारी
इस संबंध में अधिकारी असीम बंसल ने बताया कि फिलहाल जेसीबी से गड्ढे 
खोदकर इन अवैध कटों को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। उन्होंने 
कहा कि इस सड़क को पंचकूला से जोड़ने का कार्य नवंबर माह में शुरू होगा। 
सड़क निर्माण पूरा होने के बाद सभी अवैध कटों को स्थायी रूप से बंद कर 
दिया जाएगा।

एयरपोर्ट रोड पर गैर-अधिकृत कट जल्द किए जाएंगे बंद
गमाडा के सीनियर कार्यकारी इंजीनियर परमिंदर सिंह औलख ने बताया 
कि एयरपोर्ट रोड पर बने गैर-अधिकृत कटों के बारे में विभाग को पूरी 
जानकारी है। उन्होंने कहा कि इस रोड पर करीब चार गैर-अधिकृत कट 
मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर-82 वाले कटों पर क्रैश बैरियर लगाए 
जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इन कटों को दोबारा न खोल सके।
इसके अलावा सेक्टर-80 से गुरुद्वारा सिंह शहीदां, सोहाना तक जितने भी 
गैर-अधिकृत कट हैं, उन्हें भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल इस 
रोड पर नए चौक बनाने का काम चल रहा है। चौकों के काम के साथ-साथ 
गैर-अधिकृत कटों की मरम्मत भी कर दी जाएगी।

कट हादसों का कारण : वार्ड 24 के पार्षद 
नसीब सिंह संधू ने कहा कि एयरपोर्ट रोड पर बने 
गैर-अधिकृत कट बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा 
कि ये कट हादसों का कारण बनते हैं, इसलिए 
गमाडा की ओर से इन कटों को पक्की ग्रिल 
लगाकर बंद किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में 
किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया, अगली सुनवाई तक प्लाट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

(1) गांव त्रिवेदी कैंप की गली में नीचे लटकती बिजली की तारें। (2) खंभे पर अत्यंत नीचे लगे बिजली मीटर, जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। (3) एक घर के 
मुख्य द्वार के सामने लटका बिजली की तारों का गुच्छा।� -समर न्यूज

मोहाली। पशुपालन, मछली पालन 
और डेयरी विकास विभाग के कैबिनेट 
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के दिशा-
निर्देशों व डेयरी विकास विभाग पंजाब 
के निदेशक वरियाम सिंह के नेतृत्व 
में एससी के लाभार्थियों के लिए दो 
सप्ताह का मुफ्त डेयरी प्रशिक्षण कोर्स 
3 अगस्त चतामली में शुरू होगा।

{याचिका में आरोप, सीबीआई ने 
गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए, 
गिरफ्तारी और रिमांड अवैध  
घोषित करने की मांग

मोनिका रावत | चंडीगढ़
समर न्यूज 

हरियाणा में सरकारी विभागों के बैंक 
खातों से कथित सरकारी धन के 
गबन और अनधिकृत हस्तांतरण से 
जुड़े बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार 
आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार 
ने अपनी गिरफ्तारी, पुलिस रिमांड 
और न्यायिक हिरासत को पंजाब एवं 
हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 
   याचिका में आरोप लगाया 
गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
(सीबीआई) ने गिरफ्तारी के समय 
और उसके बाद भी उन्हें लिखित 

रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं 
बताए। इसे मौलिक अधिकारों का 
उल्लंघन बताते हुए गिरफ्तारी, 
रिमांड आदेशों और उसके बाद की 
पूरी कार्यवाही को अवैध घोषित कर 
तत्काल रिहाई का निर्देश देने की मांग 
की गई है।
  याचिका के अनुसार, इस मामले 
में सबसे पहले 23 फरवरी 2026 
को हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 
ने सरकारी विभागों के आईडीएफसी 
फर्स्ट बैंक खातों से सरकारी 
धन के कथित गबन के आरोप में 
एफआईआर दर्ज की थी। बाद में 8 
अप्रैल 2026 को जांच सीबीआई को 
सौंप दी गई। इसके बाद सीबीआई ने 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 
भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न 
धाराओं के तहत नया मामला दर्ज 

कर जांच शुरू की। याचिकाकर्ता का 
कहना है कि सीबीआई के नोटिस 
मिलने पर वह 15 मई और 24 जून 
2026 को स्वयं जांच में शामिल हुए 
और जांच एजेंसी को पूरा सहयोग 
दिया। इसके बावजूद 30 जून 2026 
को हरियाणा के नरवाना टोल प्लाजा 
से दोपहर करीब 2:50 बजे उन्हें 
हिरासत में ले लिया गया, लेकिन 
उस समय गिरफ्तारी के आधार नहीं 
बताए गए।
  याचिका में यह भी दावा किया 
गया है कि सीबीआई के विभिन्न 
दस्तावेजों में गिरफ्तारी का समय 
अलग-अलग दर्ज है। पत्नी को भेजी 
गई सूचना में गिरफ्तारी का समय 
शाम 4:25 बजे दर्शाया गया है, 
जबकि गिरफ्तारी मेमो में शाम 6:25 
बजे का समय अंकित है।

गिरफ्तार आईएएस अधिकारी प्रदीप 
कुमार पहुंचे हाई कोर्ट की शरण में

मोनिका रावत | पंचकूला
समर न्यूज 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 
(एचएसवीपी) द्वारा आवंटित प्लाट 
की कथित रूप से लोकेशन बदलने 
के मामले में अंतरिम राहत देते हुए 
अगली सुनवाई तक यथास्थिति 
बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 
   जस्टिस विकास बहल की पीठ ने 
हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल 
करने के लिए समय देते हुए मामले 
की अगली सुनवाई 11 अगस्त 
2026 निर्धारित की है।याचिकाकर्ता 

जोगिंदर पाल बंसल ने हाई कोर्ट 
में दायर याचिका में कहा कि उसे 
फरीदाबाद के सेक्टर 45 में मूल रूप 
से प्लाट नंबर 906-पी आवंटित 
किया गया था। 
   यह प्लाट दो ओर से नौ-नौ मीटर 
चौड़ी सड़कों से जुड़ा हुआ था और 
दो दिशाओं से खुला होने के कारण 
प्रीमियम श्रेणी का था। इसी विशेष 
स्थिति के कारण उन्होंने एचएसवीपी 
को प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज भी 
अदा किए थे। याचिका के अनुसार, 
बाद में एचएसवीपी ने बिना किसी 
वैध कारण के प्लाट नंबर 906-पी 
की वास्तविक लोकेशन बदल दी। 

अब जिस स्थान पर प्लाट 906-पी 
दर्शाया गया है, वह पहले की तुलना 
में कम सुविधाजनक है और केवल 
एक ओर से सड़क से जुड़ा हुआ है। 
   वहीं, जिस स्थान पर मूल रूप 
से प्लाट 906-पी था, वह आज 
भी उसी स्थान पर मौजूद है, लेकिन 
उसका नंबर बदलकर 909-पी कर 
दिया गया है। नया 909-पी पहले 
की तरह दो ओर से सड़क से जुड़ा 
हुआ और अधिक बेहतर स्थिति 
वाला प्लाट है।याचिकाकर्ता की 
ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास 
चतरथ ने अदालत को बताया कि 
याची के प्लाट का भवन निर्माण 

नक्शा पहले ही स्वीकृत किया जा 
चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि 
प्राधिकरण को केवल प्लाट का नंबर 
बदलना था तो ऐसा किया जा सकता 
था, लेकिन प्लाट की वास्तविक 
लोकेशन बदलना पूरी तरह मनमाना 
और अवैध कदम है। 
  उन्होंने कहा कि एचएसवीपी ने 
आवंटन के समय उपलब्ध कराई 
गई मूल सुविधाओं से याचिकाकर्ता 
को वंचित कर दिया, जबकि उन 
सुविधाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क 
पहले ही वसूला जा चुका है।सुनवाई 
के दौरान हरियाणा सरकार की ओर 
से जवाब देने के लिए समय मांगा।

एचएसवीपी का कारनामा, अलॉट प्लाॅट की बदल दी लोकेशन

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज 

मोहाली जिले की राजनीति में एक 
महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत वरिष्ठ 
राजनीतिक नेता प्रीत राठौर अपने 
समर्थकों सहित भारतीय जनता 
पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा 
जिला कार्यालय, मोहाली में जिला 
अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ ने अन्य 
वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका पार्टी 
में स्वागत किया।
   प्रीत राठौर पिछले 17 वर्षों से 
सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे हैं। 
उन्होंने 16 वर्ष शिरोमणि अकाली 
दल तथा पिछले एक वर्ष शिरोमणि 
अकाली दल (पुनर सुरजीत) में 
विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियां 
निभाईं। वर्ष 2008 में छात्र नेता 
के रूप में राजनीति की शुरुआत 
करने वाले राठौर छात्र संगठन, पार्टी 
कार्यकर्ता, औंब साहिब कॉलोनी 
इकाई के उपाध्यक्ष, कॉलोनियां 
सेल के उपाध्यक्ष, प्रवासी विंग के 
अध्यक्ष, युवा अकाली दल के प्रदेश 

उपाध्यक्ष तथा हाल ही में शिरोमणि 
अकाली दल (पुनर सुरजीत) के 
जिला डेलीगेट जैसे महत्वपूर्ण पदों 
पर कार्य कर चुके हैं।
   इस अवसर पर भाजपा जिला 
अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ ने कहा कि 
प्रीत राठौर का राजनीतिक अनुभव, 
जनसंपर्क और समाज सेवा के प्रति 
समर्पण भाजपा को मोहाली में और 
अधिक मजबूत करेगा। उन्होंने कहा 
कि भाजपा समर्पित और ईमानदार 
कार्यकर्ताओं को साथ जोड़कर 
संगठन को निरंतर मजबूत कर रही है 

और विकसित और समृद्ध पंजाब के 
निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा 
में शामिल होने के बाद प्रीत राठौर ने 
कहा कि राजनीति उनके लिए समाज 
सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी 
सोच और भाजपा की जनहितकारी 
नीतियों से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी 
का दामन थामा है। 
   उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक 
मजबूत करने, समाज के हर वर्ग 
से जुड़ने और मोहाली व पंजाब के 
विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य 

करने का संकल्प व्यक्त किया। इस 
अवसर पर धनंजय प्रधान, मनदीप 
सिंह पपड़ी, हरप्रीत सिंह चांदीपुर, 
सहज मौली बैदवान, सोनू खान 
मानौली, विक्रमजीत सिंह धर्मगढ़, 
गुरपाल सिंह (फेज-11), सरबजीत 
सिंह (सैनी माजरा), राहुल 
कनौजिया (गुरु नानक कॉलोनी), 
अंकित सिंह, अभिषेक, करण शाह, 
करण, दीपक, मोहित, मनीष तथा 
सन्नी (क्वार्क सिटी कॉलोनी) सहित 
कई सामाजिक एवं राजनीतिक 
कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए।
    सभी नए सदस्यों ने भाजपा 
नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते 
हुए संगठन को मजबूत करने, 
जनसंपर्क बढ़ाने और विकास 
आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने 
के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने 
का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत 
में पार्टी नेताओं ने सभी नए सदस्यों 
का स्वागत करते हुए विश्वास 
जताया कि उनके जुड़ने से भाजपा 
का जनाधार और संगठनात्मक 
मजबूती बढ़ेगी।

वरिष्ठ नेता प्रीत राठौर अपने समर्थकों के साथ भाजपा 
में शामिल, बोले- बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे

मोनिका रावत | चंडीगढ़
समर न्यूज 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 34 
वर्ष पुराने पैतृक कृषि भूमि विवाद 
का निपटारा करते हुए एक महत्वपूर्ण 
फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट 
किया कि यदि कोई पुरुष और महिला 
लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह 
साथ रहते हैं तो कानून उनके विवाह 
की धारणा स्वीकार करता है। 
  ऐसे में उस महिला के पक्ष में की 
गई वसीयत को केवल इस आधार 
पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता 
कि विवाह या करेवा विवाह को 
लेकर विवाद है अथवा वह मृतक 
की रक्त संबंधी उत्तराधिकारी नहीं 
है। अदालत ने यह भी कहा कि 
किसी संतानहीन व्यक्ति को उसकी 

सेवा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में 
अपनी संपत्ति की वसीयत करने का 
पूरा अधिकार है।
  जस्टिस हरकेश मनुजा ने सुरमुख 
सिंह व अन्य की नियमित द्वितीय 
अपील खारिज करते हुए जगाधरी 
की निचली अदालतों के फैसलों को 
बरकरार रखा।
  मामला यमुनानगर जिले के गांव 
सांखेड़ा स्थित 23 बीघा 19 बिस्वा 
कृषि भूमि से जुड़ा था। वादकारियों 
का दावा था कि यह भूमि बिशन सिंह 
की पैतृक संपत्ति थी। उनका कहना 
था कि बिशन सिंह जाट समुदाय से 
थे और प्रचलित रीति-रिवाजों के 
अनुसार पैतृक संपत्ति अपनी कथित 
पत्नी देबो के नाम वसीयत नहीं कर 
सकते थे। उन्होंने यह भी दलील दी 
कि देबो उनकी कानूनी पत्नी नहीं 

थी, इसलिए उनके पक्ष में की गई 
वसीयत और सहमति डिक्री दोनों 
अवैध हैं।
  हाई कोर्ट ने रिकार्ड का विस्तृत 
परीक्षण करते हुए पाया कि 15 
मार्च 1976 की पंजीकृत वसीयत 
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
के प्रावधानों के अनुरूप सिद्ध की 
गई। वसीयत के गवाह ने अदालत 

में इसकी विधिवत तामील की 
पुष्टि की और दस्तावेज पर नोटरी 
का प्रमाणीकरण भी मौजूद था।   
अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की, संदेह 
वास्तविक और ठोस होना चाहिए, 
काल्पनिक नहीं।
  पीठ ने यह भी पाया कि वर्ष 1978 
की सहमति डिक्री में स्वयं बिशन 
सिंह ने देबो को अपनी पत्नी के 
रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने 
अपने जीवनकाल में उस डिक्री को 
कभी चुनौती नहीं दी। इसके अलावा 
साक्ष्यों से यह भी स्थापित हुआ कि 
देबो लंबे समय तक बिशन सिंह 
के साथ रहती थीं और उनकी सेवा 
करती थीं।  पैतृक संपत्ति के मुद्दे पर 
हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही भूमि 
को पैतृक मान लिया जाए, फिर 
भी संतानहीन व्यक्ति अपनी सेवा 

करने वाले व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति 
का प्रबंध कर सकता है। वादकारी 
यह साबित नहीं कर सके कि कोई 
ऐसा बाध्यकारी प्रचलित रिवाज था 
जो इस प्रकार की वसीयत पर पूर्ण 
प्रतिबंध लगाता हो।
  अदालत ने वादकारियों के आचरण 
पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि 
पूर्व की न्यायिक कार्यवाही में 
उन्होंने स्वयं देबो के अधिकारों को 
स्वीकार किया था, जबकि बाद में 
उसी अधिकार को चुनौती देने लगे। 
अदालत ने कहा कि कोई पक्ष एक 
ही मामले में अलग-अलग अवसरों 
पर परस्पर विरोधी रुख नहीं अपना 
सकता। इन सभी तथ्यों और कानूनी 
सिद्धांतों के आधार पर हाई कोर्ट ने 
निचली अदालतों के फैसलों को सही 
ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।

34 साल पुराने विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की 
तरह साथ रहने वाली महिला के पक्ष में वसीयत को माना वैध

एससी वर्ग के युवाओं के लिए 
मुफ्त डेयरी प्रशिक्षण कोर्स 

 एयरपोर्ट रोड की डिवाइडिंग पर बने अवैध कटों से हादसे का खतरा, प्रशासन नहीं ले रहा सुध

न्यायिक हिरासत को चुनौती, हाई कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

जेसीबी से गड्ढे खोदकर अस्थायी रूप से बंद किए गए अवैध कट
लंबे सहजीवन से विवाह की कानूनी धारणा बनती है, सेवा करने वाले के पक्ष में संतानहीन व्यक्ति की वसीयत पर सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर नहीं उठा सकते सवाल



एजेंसी। बीजिंग

भारत की सीमा के निकट तिब्बत में 
ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) नदी पर 
चीन के निर्माणाधीन मेगा जलविद्युत 
परियोजना को लेकर नई चिंताएं 
सामने आई हैं। चीनी भू-वैज्ञानिकों 
के एक हालिया अध्ययन में दावा 
किया गया है कि प्रस्तावित ‘सुपर 
डैम’ स्थल के नीचे सक्रिय पैइझेन 
फॉल्ट लाइन मौजूद है। 
  यह भूगर्भीय दरार हिमालय के 
सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक 
है, जहां भूकंप, भूस्खलन और 
चट्टानों के खिसकने का खतरा बना 
रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 
यह फॉल्ट लाइन हिमयुग (आइस 
एज) से सक्रिय रही है और इसका 

असर बांध के साथ-साथ आसपास 
बनने वाली सड़कों, सुरंगों, पुलों 
और जलाशय की स्थिरता पर भी 
पड़ सकता है। अध्ययन में इंजीनियरों 

को ढलानों को मजबूत करने और 
अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने 
की सलाह दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी 
तिब्बत से निकलकर अरुणाचल 

प्रदेश और असम होते हुए बांग्लादेश 
पहुंचती है। इसलिए इस परियोजना 
को भारत लंबे समय से रणनीतिक 
और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण 

मानता रहा है। विशेषज्ञों का कहना 
है कि यदि इतने बड़े बांध पर किसी 
प्राकृतिक आपदा का प्रभाव पड़ता है, 
तो उसका असर निचले इलाकों तक 
महसूस किया जा सकता है। हालांकि 
अब तक ऐसी किसी संभावित घटना 
का कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं है।
  चीन ने इस परियोजना को स्वच्छ 
ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण 
बताते हुए निर्माण कार्य जारी रखा है। 
बीजिंग का कहना है कि परियोजना 
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाई 
जा रही है और इससे निचले क्षेत्रों में 
जल प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
पड़ेगा। भू-वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट 
ने परियोजना की दीर्घकालिक सुरक्षा 
व भूकंपीय क्षेत्र में इतने बड़े बांध के 
निर्माण को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

ब्रह्मपुत्र पर चीन के ‘सुपर डैम’ के पास सक्रिय 
फॉल्ट लाइन मिली, सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी

www.summerexpress.in←← 714 जुलाई 2026विविध

एजेंसी। लंदन

पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों 
के बीच रूस और ईरान ने पारंपरिक 
अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था से 
अलग डिजिटल भुगतान नेटवर्क 
विकसित कर क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम 
से बड़े पैमाने पर व्यापार किया है। 
   विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों 
और ब्लॉकचेन विश्लेषण से जुड़े 
अध्ययनों में दावा किया गया है कि 
दोनों देशों ने प्रतिबंधों के प्रभाव को 
कम करने के लिए क्रिप्टो आधारित 
भुगतान प्रणाली का उपयोग बढ़ाया। 
कुछ रिपोर्टों में इस व्यापार का 
अनुमान लगभग 9.92 लाख करोड़ 
रुपये बताया गया है। हालांकि इस 
आंकड़े की स्वतंत्र आधिकारिक 
पुष्टि नहीं हुई है।
   रूस और ईरान ने पारंपरिक बैंकिंग 
चैनलों के बजाय क्रिप्टोकरेंसी, 
बिचौलियों और वैकल्पिक भुगतान 
व्यवस्थाओं का सहारा लिया। दावा 

किया गया है कि इस नेटवर्क का 
उपयोग तेल, औद्योगिक उपकरणों 
और रक्षा क्षेत्र से जुड़े लेनदेन में भी 
किया गया। ब्लॉकचेन विश्लेषण 
संस्था चेनालिसिस की रिपोर्ट के 
अनुसार, रूस और ईरान से जुड़े 
समूहों ने कम लागत वाले ड्रोन और 
उनसे संबंधित उपकरणों की खरीद 
के लिए भी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल 
बढ़ाया है।
  {प्रतिबंधों से बचने की 
रणनीति: विशेषज्ञों का कहना है 
कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण दोनों 
देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान 
प्रणाली तक पहुंच सीमित हो गई है। 
ऐसे में डिजिटल मुद्राएं, स्थानीय मुद्रा 
में व्यापार और वैकल्पिक भुगतान 
नेटवर्क उनके लिए महत्वपूर्ण 
विकल्प बनते जा रहे हैं। हालांकि 
विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक 
व्यापार में क्रिप्टो की भूमिका अभी 
भी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की 
तुलना में सीमित है और अधिकांश 

बड़े सौदे अब भी सामान्य 
वित्तीय माध्यमों से ही होते हैं।
  {अमेरिका की बढ़ी 
निगरानी: अमेरिका और 
उसके सहयोगी देशों ने हाल 
के महीनों में ईरान से जुड़े 
कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और 
डिजिटल वित्तीय नेटवर्क पर 
प्रतिबंध लगाए हैं। 
  अमेरिकी अधिकारियों का 
आरोप है कि कुछ प्लेटफॉर्म 
का उपयोग प्रतिबंधों से बचने 
और राज्य से जुड़े संस्थानों 
के लिए धन हस्तांतरण में 
किया गया। दूसरी ओर, 
ईरान से जुड़े कुछ प्लेटफॉर्म 
इन आरोपों से इनकार करते 
रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना 
है कि आने वाले समय में 
क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने 
वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर 
वैश्विक निगरानी और कड़ी हो 
सकती है।

रूस-ईरान ने क्रिप्टो के जरिए बनाया समानांतर भुगतान नेटवर्क

एजेंसी। बैंकॉक

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक 
लोकप्रिय बार एवं रेस्तरां में रविवार 
देर रात भीषण आग लगने से कम 
से कम 27 लोगों की मौत हो गई, 
जबकि 60 से अधिक लोग घायल 
हो गए। घायलों में कई की हालत 
गंभीर बताई जा रही है। 
   हादसे के समय बार में पार्टी 
चल रही थी और बड़ी संख्या में 
लोग मौजूद थे। आग लगते ही वहां 
अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने 
के लिए कई लोग बार के पिछले 
हिस्से में बने टॉयलेट में छिप गए, 
लेकिन घना धुआं भर जाने से उनकी 
दम घुटने से मौत हो गई।
   प्राथमिक जांच के अनुसार आग 
आधी रात से कुछ पहले लगी। 
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंच के 
पास लगे विद्युत पैनल से पहले धुआं 
उठता दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद 
बिजली चली गई, जोरदार धमाका 
हुआ और देखते ही देखते आग पूरे 
परिसर में फैल गई। दमकल कर्मियों 
ने करीब आधे घंटे की मशक्कत 
के बाद आग पर काबू पा लिया, 
लेकिन तब तक बार का बड़ा हिस्सा 

जलकर खाक हो चुका था।
  {आपातकालीन निकास पर 
उठे सवाल - थाईलैंड के प्रधानमंत्री 
अनुतिन चार्नवीराकुल ने घटनास्थल 
का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों 
की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 
अधिकांश शव बार के पीछे स्थित 
टॉयलेट के पास मिले। शुरुआती 
जांच में आशंका जताई गई है कि 
आपातकालीन निकास का रास्ता 
बाधित था, जिससे लोगों को बाहर 

निकलने का पर्याप्त मौका नहीं मिल 
सका। अधिकारियों ने भवन में 
ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल, 
विद्युत प्रणाली और सुरक्षा मानकों 
के पालन की विस्तृत जांच शुरू कर 
दी है।
    बैंकॉक प्रशासन और पुलिस ने 
बार संचालकों से पूछताछ शुरू कर 
दी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट 
को आग का संभावित कारण माना 
जा रहा है, हालांकि अंतिम निष्कर्ष 

फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने 
आएगा। अधिकारियों ने मृतकों की 
पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी 
है और घायलों के इलाज के लिए 
विभिन्न अस्पतालों में विशेष प्रबंध 
किए गए हैं। 
  यह हादसा एक बार फिर थाईलैंड 
के मनोरंजन स्थलों में अग्नि सुरक्षा 
मानकों और आपातकालीन निकास 
व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर 
गया है।

एजेंसी। लंदन

विश्व नंबर एक इटली के यानिक 
सिनर ने लगातार दूसरी बार 
विंबलडन पुरुष एकल का खिताब 
अपने नाम कर लिया। रविवार को 
खेले गए फाइनल में उन्होंने जर्मनी 
के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7 
(7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4 
से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी 
जीती। इस जीत के साथ सिनर ने 
अपने करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम 
खिताब भी हासिल कर लिया।   
   फाइनल मुकाबले की शुरुआत 
ज्वेरेव ने शानदार अंदाज में की और 
पहला सेट टाईब्रेक में अपने नाम 
किया। हालांकि इसके बाद सिनर ने 
जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 
तीन सेट जीत लिए।

सिनर लगातार दूसरी बार 
विंबलडन चैंपियन बने 

एजेंसी। लंदन

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के 142 साल 
के इतिहास में पहली बार खेला गया 
महिला टेस्ट भारतीय टीम ने जीत 
लिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी 
में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से 
हरा दिया। भारतीय टीम बल्लेबाजी, 
गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों 
में मेजबान टीम पर भारी पड़ी।
   रनों के लिहाज से यह भारतीय 
महिला टीम की दूसरी सबसे बड़ी 
टेस्ट जीत रही। इससे पहले टीम ने 
2023 में इंग्लैंड को ही 347 रन 
से हराया था। भारत को आज तक 
इंग्लैंड में महिला टेस्ट में हार नहीं 
मिली है। टीम ने यहां अब तक 11 
टेस्ट खेले हैं, जिनमें 3 जीते हैं, 
जबकि 8 मुकाबले ड्रॉ रहे।
  भारत ने पहली पारी में 285 रन 
बनाए। जवाब में इंग्लैंड 170 पर 
सिमट गई। भारत को 115 रन की 
बढ़त मिली। भारत ने दूसरी पारी 
341 रन पर घोषित की और 457 
रन का टारगेट दिया। इंग्लैंड 186 पर 
ऑलआउट हो गई। 1884 में इसी 
मैदान का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया 
और इंग्लैंड की पुरुष टीमों के बीच 
खेला गया। यहां पहला महिला टेस्ट 
मैच होने में 142 साल लग गए।

भारत ने लॉर्ड्स का पहला 
महिला टेस्ट जीता: इंग्लैंड 
को 270 रन से हराया

{ब्रेंडन मैकुलम को टेस्ट टीम से  
हटाने के बाद शुरू हुई तलाश, एंडी 
फ्लावर, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और जस्टिन 
लैंगर के नाम भी चर्चा में

एजेंसी। लंदन

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड 
(ईसीबी) द्वारा ब्रेंडन मैकुलम को 
टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से 
हटाए जाने के बाद नए कोच की 
तलाश तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्टों 
के अनुसार भारत के पूर्व मुख्य कोच 
राहुल द्रविड़ संभावित दावेदारों में 
शामिल हैं।
   उनके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कोच 
एंडी फ्लावर, पूर्व हरफनमौला एंड्रयू 
फ्लिंटॉफ और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व 
कोच जस्टिन लैंगर के नामों पर भी 
चर्चा चल रही है। हालांकि ईसीबी 
ने अभी तक किसी उम्मीदवार के 
नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं 
की है। मैकुलम का चार साल का 

कार्यकाल हाल के खराब प्रदर्शन के 
बाद समाप्त कर दिया गया।
   इंग्लैंड को पिछले कुछ महीनों में 
एशेज और न्यूजीलैंड के खिलाफ 
टेस्ट श्रृंखलाओं में निराशाजनक 
नतीजे मिले, जिसके बाद बोर्ड ने 
टेस्ट टीम में बदलाव का फैसला 
किया। हालांकि मैकुलम सीमित 
ओवरों की टीम के मुख्य कोच बने 
रहेंगे। राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम 
को टी-20 विश्व कप 2024 का 

खिताब दिलाने के अलावा टेस्ट 
क्रिकेट में भी मजबूत आधार तैयार 
किया था। रिपोर्टों के अनुसार, ईसीबी 
उनके अनुभव और खिलाड़ियों के 
विकास की क्षमता को देखते हुए 
उनका नाम गंभीरता से विचार कर 
रहा है। 
   यह भी कहा जा रहा है कि द्रविड़ 
पूर्णकालिक विदेशी कोचिंग भूमिका 
को लेकर फिलहाल कोई सार्वजनिक 
रुचि नहीं जता चुके हैं।

द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम 
के नए कोच, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

एजेंसी। नई दिल्ली

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. 
कुरैशी ने अपनी आगामी पुस्तक 
‘इंडिया एंड आई: ए हंड्रेड मेमोरीज, 
नॉट ए मेमॉयर’ में पूर्व प्रधानमंत्री 
डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़ा एक 
भावुक प्रसंग साझा किया है। 
   कुरैशी के अनुसार, वर्ष 2012 
में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 
दौरान चुनाव आयोग के कामकाज 
पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों की कथित 
टिप्पणियों से वह आहत थे। उन्होंने 
इस संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री 
कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के 
माध्यम से अपनी चिंता जताई थी। 
इसके बाद मनमोहन सिंह ने उन्हें 

तत्काल अपने आवास बुलाया। 
कुरैशी के अनुसार, मुलाकात के 
दौरान मनमोहन सिंह ने बेहद व्यथित 
स्वर में कहा, “अगर आप ऐसा 
सोचते हैं, तो मैं आत्महत्या कर 
लूंगा।” यह सुनकर वह स्तब्ध रह 

गए। उन्होंने तत्काल स्पष्ट किया कि 
उनकी नाराजगी प्रधानमंत्री से नहीं, 
बल्कि कुछ मंत्रियों के आचरण 
और चुनाव आयोग के प्रति की 
गई टिप्पणियों से थी। इसके बाद 
मनमोहन सिंह ने कहा कि यदि उन्हें 
पहले इसकी जानकारी होती तो वह 
संबंधित मंत्रियों को तुरंत फटकार 
लगाते। उन्होंने यह भी कहा कि 
भविष्य में ऐसी कोई बात हो तो सीधे 
उन्हें अवगत कराया जाए।
  {चुनाव आयोग को बताया 
लोकतंत्र की आत्मा: कुरैशी ने 
पुस्तक में लिखा है कि मनमोहन 
सिंह चुनाव आयोग को भारत के 
लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण 
संस्थाओं में मानते थे। उनके 

अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ने बातचीत 
के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग 
केवल भारत का गौरव नहीं, बल्कि 
लोकतंत्र की आत्मा है और यदि 
उसकी विश्वसनीयता कमजोर हुई 
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर 
पड़ जाएगी।  
  यह घटना कुरैशी की आगामी पुस्तक 
में विस्तार से दर्ज है। उनके अनुसार, 
यह विवाद उस समय शुरू हुआ था 
जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश 
चुनाव के दौरान तत्कालीन केंद्रीय 
कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की चुनाव 
आचार संहिता से जुड़ी टिप्पणियों पर 
आपत्ति जताई थी। कुछ नेताओं की 
प्रतिक्रियाओं से चुनाव आयोग की 
निष्पक्षता पर सवाल उठे थे।

जब मनमोहन सिंह ने कहा था- ‘तो मैं आत्महत्या कर लूंगा’

बैंकॉक : बार में भीषण आग, 27 की मौत

प्रतिबंधों से बचने के लिए डिजिटल करेंसी का बढ़ता इस्तेमाल, रिपोर्ट में ड्रोन, तेल और रक्षा खरीद के लिए क्रिप्टो लेनदेन का दावाडिजिटल करेंसी

बीजिंग ने हेग पंचाट के फैसले को फिर बताया अवैध, जापान पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने का आरोप
ंचीनी भू-वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में भूस्खलन और भूकंप का खतरा, भारत के लिए भी रणनीतिक महत्व का मुद्दा

धुएं से बचने के लिए टॉयलेट में छिपे कई लोग, 60 से अधिक घायल, सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही की जांच शुरू

एजेंसी। अटलांटा

फुटबॉल विश्व कप 2026 के 
सेमीफाइनल मुकाबलों ने इतिहास 
रच दिया है। 36 वर्ष बाद ऐसा 
मौका आया है, जब अंतिम चार में 
पहुंचने वाली सभी टीमें पहले विश्व 
चैंपियन रह चुकी हैं। मौजूदा चैंपियन 
अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन 
ने अंतिम चार में जगह बनाई है। 
   इससे पहले 1990 विश्व कप 
में भी चारों सेमीफाइनलिस्ट पूर्व 
विश्व विजेता थे। पहले सेमीफाइनल 
में किलियन एम्बाप्पे की अगुआई 
वाला फ्रांस यूरोपीय चैंपियन स्पेन 
से भिड़ेगा, जबकि दूसरे मुकाबले 
में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना 

का सामना इंग्लैंड से होगा। दोनों 
मुकाबलों को मौजूदा विश्व फुटबॉल 
की सबसे बड़ी टक्कर माना जा 
रहा है। फ्रांस लगातार तीसरे विश्व 
कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश 
करेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद 
दूसरी बार खिताब जीतने का सपना 
देख रहा है।
  {40 साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता 
फिर होगी ताजा: अर्जेंटीना और 
इंग्लैंड के बीच मुकाबला केवल 
खेल तक सीमित नहीं माना जाता। 
1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना 
के ‘हैंड ऑफ गॉड’ गोल और ‘गोल 
ऑफ द सेंचुरी’ के बाद दोनों देशों 
की प्रतिद्वंद्विता फुटबॉल इतिहास 
की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में 

शामिल हो गई। इस बार पहली बार 
लियोनेल मेसी अपने अंतरराष्ट्रीय 
करियर में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान 
पर उतरेंगे, जिससे मुकाबले का 
रोमांच और बढ़ गया है।
  {सितारों से सजे होंगे दोनों 
मुकाबले: स्पेन की उम्मीदें युवा स्टार 
लामिन यमाल पर टिकी होंगी, जबकि 
फ्रांस की अगुआई किलियन एम्बाप्पे 
करेंगे। अर्जेंटीना मेसी के अनुभव और 
इंग्लैंड जूड बेलिंघम की शानदार फॉर्म 
पर भरोसा करेगा। फुटबॉल विशेषज्ञों 
का मानना है कि चारों टीमें खिताब 
जीतने की प्रबल दावेदार हैं, इसलिए 
इस बार के दोनों सेमीफाइनल विश्व 
कप के सबसे यादगार मुकाबलों में 
शामिल हो सकते हैं।

36 साल बाद विश्व कप सेमीफाइनल में चारों 
पूर्व चैंपियन, अर्जेंटीना-इंग्लैंड की होगी टक्कर

एसवाई कुरैशी ने किताब में किया खुलासा, बोले- एक केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी की शिकायत लेकर गया था

{कंपनी की रिवॉर्ड ट्रिप पर गए थे 
पर्यटक, परिजनों को टीवी से मिली 
हादसे की सूचना; सुरक्षा नियमों के 
उल्लंघन की जांच शुरू

एजेंसी। हनोई

वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के 
निकट हुए दर्दनाक स्पीडबोट हादसे 
में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत 
के बाद स्थानीय पुलिस ने बोट के 
कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। 
57 वर्षीय कैप्टन गुयेन होंग हाई पर 
जलमार्ग सुरक्षा नियमों के उल्लंघन 
का मामला दर्ज कर जांच शुरू की 
गई है। 
  हादसे के समय स्पीडबोट में 
32 भारतीय पर्यटक और चालक 
दल के चार सदस्य सवार थे। यह 
दल भारतीय मोबाइल कंपनी लावा 
इंटरनेशनल की ओर से आयोजित 
रिवॉर्ड ट्रिप पर गया था।
  हादसे में जान गंवाने वाले 
अधिकांश पर्यटक तमिलनाडु, आंध्र 
प्रदेश और केरल के रहने वाले थे। 
भारतीय दूतावास ने बताया कि 
16 घायलों को अस्पताल से छुट्टी 
देकर भारत रवाना कर दिया गया है, 
जबकि एक घायल का इलाज अभी 

भी वियतनाम में चल रहा है। मृतकों 
के पार्थिव शरीर भी भारत भेजे जा 
रहे हैं।
  }परिजनों को टीवी से मिली 
सूचना: कई पीड़ित परिवारों ने 
बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी 
सबसे पहले टीवी समाचारों और 
सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। 
इसके बाद भारतीय दूतावास और 
कंपनी ने उनसे संपर्क कर स्थिति 
की जानकारी दी। परिजनों ने जल्द 
से जल्द पार्थिव शरीर स्वदेश लाने 

और हादसे की निष्पक्ष जांच की  
मांग की है।
{सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
प्रारंभिक जांच में खराब मौसम 
और ऊंची लहरों के बीच स्पीडबोट 
संचालन को हादसे का संभावित 
कारण माना जा रहा है। हालांकि 
वियतनामी पुलिस सभी पहलुओं 
की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों 
ने चालक दल की लापरवाही और 
राहत कार्य में देरी के भी आरोप 
लगाए हैं।

एजेंसी। बीजिंग

दक्षिण चीन सागर को लेकर 14 
देशों के संयुक्त बयान के बाद चीन 
और जापान के बीच कूटनीतिक 
तनाव बढ़ गया है। चीन के विदेश 
मंत्रालय ने बीजिंग स्थित जापानी 
दूतावास के वरिष्ठ राजनयिक को 
तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। 
   चीन ने आरोप लगाया कि जापान 
ने अन्य देशों के साथ मिलकर 
दक्षिण चीन सागर पर वर्ष 2016 
के अंतरराष्ट्रीय पंचाट के फैसले 
को अनावश्यक रूप से उछालकर 
क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने का प्रयास  
किया है।
  संयुक्त बयान में अमेरिका, जापान, 
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस 
सहित 14 देशों ने दक्षिण चीन सागर 
पर हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता 

न्यायाधिकरण के 2016 के फैसले 
का समर्थन दोहराया। इन देशों ने 
कहा कि चीन के व्यापक समुद्री दावों 
का अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषकर 
संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 
(यूएनसीएलओएस), के तहत कोई 
कानूनी आधार नहीं है। दूसरी ओर, 
चीन ने इस फैसले को एक बार फिर 
“अवैध, शून्य और अमान्य” बताते 
हुए इसे मानने से इनकार कर दिया।
  {चीन का कड़ा विरोध: चीन 
के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 
जापान दक्षिण चीन सागर विवाद 

का प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं है, 
इसलिए उसे इस मुद्दे पर 
टिप्पणी करने का अधिकार 
नहीं है। बीजिंग ने चेतावनी 
दी कि वह अपनी क्षेत्रीय 
संप्रभुता और समुद्री हितों की 
रक्षा के लिए आवश्यक कदम  

उठाता रहेगा।
  {क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की 
आशंका: विश्लेषकों का मानना 
है कि दक्षिण चीन सागर दुनिया के 
सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में 
शामिल है। यहां चीन, फिलीपींस, 
वियतनाम, मलेशिया और अन्य 
देशों के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय 
दावे विवाद का विषय रहे हैं। ऐसे 
में 14 देशों के संयुक्त बयान और 
चीन की तीखी प्रतिक्रिया से क्षेत्र में 
कूटनीतिक तनाव और बढ़ने की 
आशंका जताई जा रही है।

वियतनाम नाव हादसा : 15 भारतीयों 
की मौत के बाद बोट कैप्टन गिरफ्तार

दक्षिण चीन सागर पर 14 देशों के संयुक्त बयान 
से भड़का चीन, जापानी राजनयिक को किया तलब
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भक्तों ने पुष्पवर्षा और आरती से किया भगवान श्री गणेश की दूसरी पालकी यात्रा का भव्य स्वागत

श्री सिद्धि विनायक मंदिर धर्म प्रसार में निभा रहा सराहनीय भूमिका : सुरिंदर अग्रवाल/अनुज मदान 
पालकी यात्रा

लक्की भट्टी | लुधियाना  
समर न्यूज

श्री सिद्धि विनायक मंदिर, न्यू माया 
नगर, चूहड़पुर रोड, हैबोवाल कलां की 
ओर से आयोजित 23वें वार्षिक श्री 
गणेश महोत्सव के अंतर्गत भगवान श्री 
गणेश जी की दूसरी साप्ताहिक पालकी 
यात्रा श्रद्धा, भक्ति एवं हर्षोल्लास के 
साथ निकाली गई। पालकी यात्रा का 
आयोजन मंदिर के प्रधान रविनंदन 

शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। 
कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश वंदना 
एवं संकीर्तन के साथ हुआ। 
   दूसरी पालकी यात्रा की सेवा का 
सौभाग्य यजमान परिवार अरुण सैनी, 
सुनीता सैनी, हर्षदीप सैनी, सुनिधि 
सैनी, गगनदीप, आकांक्षा, जसकरण 
जोरावर, सांधरी सैनी तथा मिक्की 
परिवार को प्राप्त हुआ। संकीर्तन 
उपरांत भगवान श्री सिद्धि विनायक 
की सुसज्जित पालकी श्रद्धालुओं के 

जयघोष के बीच यात्रा के लिए रवाना 
हुई।पालकी यात्रा वावा कॉलोनी, दुर्गा 
पुरी एवं हैबोवाल कलां की विभिन्न 
गलियों से होकर निकली। 
   मार्ग में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं 
ने पुष्पवर्षा, लड्डुओं का भोग अर्पित 
कर तथा आरती उतारकर भगवान श्री 
गणेश का भव्य स्वागत किया। यात्रा 
का विश्राम स्व. गुरमीत कौर एवं स्व. 
मोहिंदर सिंह परिवार के सुखविंदर 
सिंह चौहान तथा जागृत सिंह चौहान 

के निवास स्थान पर हुआ, जहां 
श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश का 
आशीर्वाद प्राप्त कर सुख, शांति एवं 
समृद्धि की कामना की।पालकी यात्रा 
में सिद्ध पीठ महाबली संकटमोचन 
श्री हनुमान मंदिर के उपप्रधान अनुज 
मदान, भाजपा शिवपुरी ब्लॉक प्रधान 
अशोक राणा, भाजपा एससी मोर्चा 
जिला उपप्रधान राजवीर सिद्धू एवं 
युवा नेता राजेश राणा विशेष रूप 
से पहुंचे। मंदिर प्रबंधन द्वारा सभी 

अतिथियों का सम्मान भी किया 
गया।इस अवसर पर चेयरमैन लाला 
सुरिंदर अग्रवाल, प्रधान रविनंदन 
शर्मा, महासचिव मुनीश कक्कड़, 
कैशियर चंद्रशेखर शर्मा, कपिल शर्मा, 
जयंत मल्होत्रा, राजू गोयल, कैप्टन 
मनोज शर्मा, प्रशोत्तम आहूजा, अजय 
मोहन शर्मा, रविंदर चोपड़ा सहित 
मंदिर के ट्रस्टीगण एवं बड़ी संख्या 
में श्री गणेश सेवक और श्रद्धालु 
उपस्थित रहे। मंदिर के आचार्य पंडित 

कमल किशोर एवं आचार्य पंडित 
विजय शर्मा ने वैदिक विधि-विधान 
से पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान 
संपन्न कराए। यजमान सैनी एवं चौहान 
परिवार ने कहा कि भगवान श्री गणेश 
की पालकी यात्रा की सेवा करना 
उनके परिवार के लिए सौभाग्य और 
जीवन का अविस्मरणीय आध्यात्मिक 
अनुभव है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं 
का सहयोग एवं स्नेह के लिए आभार 
व्यक्त किया।

केवीएम स्कूल, डीसी कार्यालय व जालंधर रेलवे स्टेशन 
को बम से उड़ाने की धमकी, मंत्री बिट्टू भी निशाने पर

ई-मेल मिलते ही मचा हड़कंप, स्कूल खाली कराया गया, पुलिस, बम निरोधक दस्ता व साइबर टीम जांच में जुटी

 न्यूज ब्रीफ
अमृतसर, पटियाला और मोगा में खोली
जाएंगी नई लॉटरी दुकानें: मनमीत गांधी

सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में नवनियुक्त
निदेशक फादर जेवियर का हुआ स्वागत

पटना में शहीद सुखदेव थापर चौक का निर्माण 
कर लगेगी शहीद की प्रतिमा : संजय पासवान

एसआईआर अभियान से मतदाता सूची  
होगी अधिक पारदर्शी : अशोक राणा

शिरोमणि अकाली दल महिला विंग की 
बैठक में संगठन विस्तार पर हुआ मंथन

शिव सेना नेता राजीव 
टंडन पर भड़काऊ 
वीडियो मामले में पर्चा

लक्की भट्टी/लुधियाना/समर न्यूज| लॉटरी जगत में ग्राहकों के भरोसे का पहला 
नाम बन चुके गांधी ब्रदर्स को समर बंपर लॉटरी टिकटों की शानदार बिक्री में 
दूसरा स्थान हासिल करने पर मार्टिन ग्रुप ऑफ लॉटरी की निदेशक मैडम डेज़ी 

द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 
गांधी ब्रदर्स के मनमीत गांधी और तरनप्रीत 
गांधी ने बताया कि गांधी ब्रदर्स ग्राहकों के 
भरोसे का पहला नाम है। पंजाब सहित देश 
के विभिन्न हिस्सों से लोग उनकी दुकानों 
से लॉटरी टिकट खरीदते हैं। वे पिछले कई 

वर्षों से पंजाब सरकार की साप्ताहिक, मासिक और बंपर लॉटरी टिकटों की 
बिक्री कर रहे हैं।

लुधियाना| सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, 
साहनेवाल में 1 जुलाई 2026 को 
नवनियुक्त निदेशक रेवेरेंड फादर 

ज़ेवियर के स्वागत 
में गरिमामय एवं 
प्रेरणादायक समारोह 
का आयोजन किया 
गया। कार्यक्रम का 
शुभारंभ ईश्वर की 
प्रार्थना और दीप 

प्रज्वलन के साथ हुआ।
   विद्यालय की प्रधानाचार्या रेवेरेंड 
सिस्टर लिटल थेरेस ने वाइस प्रिंसिपल 
सिस्टर थेरेस जॉन, स्टाफ सेक्रेटरी 
तथा स्कूल कैबिनेट के प्रतिनिधियों के 
साथ फादर ज़ेवियर का पुष्पगुच्छ और 
स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। 
इस अवसर पर विद्यार्थियों ने स्वागत 
गीत और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों 
के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त की। 

प्रधानाचार्या ने अपने स्वागत संबोधन 
में फादर ज़ेवियर के अनुभव, नेतृत्व 
क्षमता और शिक्षा के प्रति उनकी 
प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए उनके 
सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।
   अपने प्रेरक संबोधन में फादर 
ज़ेवियर ने विद्यार्थियों को अनुशासन, 
परिश्रम, ईमानदारी और उत्कृष्टता 
को जीवन का लक्ष्य बनाने का संदेश 
दिया। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका 
की सराहना करते हुए गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा, नवाचार और नैतिक मूल्यों के 
विकास पर विशेष बल दिया। उनके 
विचारों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों 
को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। 
समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन 
और राष्ट्रगान के साथ हुआ। विद्यालय 
परिवार ने नवनियुक्त निदेशक का पुनः 
स्वागत करते हुए उनके सफल एवं 
उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

फादर जेवियर

लक्की भट्टी/लुधियाना/समर न्यूज| बिहार सरकार पटना में शहीद-ए-आज़म 
सुखदेव थापर की भव्य प्रतिमा स्थापित करेगी। इसके साथ ही राजधानी पटना 
के एक प्रमुख चौक का नाम भी शहीद सुखदेव थापर के नाम पर रखा जाएगा। 
उक्त घोषणा पिछले दिनों शहीद सुखदेव की जन्म स्थली पर दर्शन करने पंहुचे 
बिहार के मंत्री संजय पासवान ने की। मंत्री संजय पासवान ने कहा कि देश की 
आज़ादी के लिए शहीद सुखदेव थापर का बलिदान सदैव प्रेरणास्त्रोत रहेगा। 
वहीं पासवान ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय 
मंत्री चिराग पासवान ने लुधियाना रेलवे स्टेशन का नाम शहीद सुखदेव थापर के 
नाम रखने का मामला भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष रखने का भरोसा 
दिलाया है। शहीद सुखदेव थापर के वंशज अशोक थापर व त्रिभुवन थापर ने 
इस घोषणा का स्वागत करते हुए बिहार सरकार तथा मंत्री संजय पासवान का 
आभार व्यक्त किया।

लक्की भट्टी/लुधियाना/समर न्यूज| भारतीय जनता पार्टी के शिवपुरी मंडल 
प्रधान अशोक राणा के नेतृत्व में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नानकपुरा 
में आयोजित दो दिवसीय विशेष एसआईआर कैंप के दौरान मतदाता सूची 

से संबंधित कार्यों में आम नागरिकों 
को सहयोग प्रदान किया गया। 
इस अवसर पर बड़ी संख्या में 
लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरकर 
अपने नाम मतदाता सूची में 
जोड़ने, संशोधन कराने तथा अन्य 
आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कीं। कैंप 

के दौरान भाजपा शिवपुरी मंडल प्रधान अशोक राणा एवं युवा भाजपा नेता 
राजेश राणा ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ मिलकर लोगों 
का मार्गदर्शन किया तथा फॉर्म भरने में सहयोग दिया, जिससे नागरिकों को 
किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अशोक राणा ने कहा कि 
भाजपा का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित 
करना है ताकि किसी भी योग्य मतदाता का मतदान का अधिकार प्रभावित न 
हो। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान के माध्यम से मतदाता सूची को 
अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा 
है कि नियमों के अनुरूप कार्य हो तथा किसी भी प्रकार की फर्जी या जाली 
वोट मतदाता सूची में शामिल न हो।

दविंदर कुमार/मुल्लांपुर दाखा/समर न्यूज| शिरोमणि अकाली 
दल महिला विंग की जिला अध्यक्ष बीबी किरणजीत कौर के नेतृत्व 
में हलका दाखा स्थित शिरोमणि अकाली दल कार्यालय में महिला 
अकाली दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की 
अध्यक्षता हलका महिला अध्यक्ष बीबी सुखमिंदर कौर गुज्जरवाल ने की। 
बैठक के दौरान पार्टी संगठन को गांव स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, 
अधिक से अधिक महिलाओं को पार्टी से जोड़ने तथा आने वाले समय में 
संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस 
अवसर पर टीम जसकरण सिंह देओल, जोन इंचार्ज एवं पूर्व चेयरमैन गुरदीप 
अकाली, सर्कल शहरी अध्यक्ष सुशील चौधरी, सर्कल अध्यक्ष अमृतपाल खंडूर, 
टकसाली अकाली नेता जत्थेदार सुखदेव रकबा, बीबी जसवीर कौर गुड़े, दविंदर 
भनोहड़, कार्यालय इंचार्ज सुरजीत आलीवाल, उपकार सिंह गुज्जरवाल, बलविंदर 
सिंह बिंदा फल्लेवाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लुधियाना| शिव सेना पंजाब 
के राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव 
टंडन के खिलाफ कथित 
भड़काऊ वीडियो मामले में 
पुलिस ने एफआईआर दर्ज 
की है। आरोप है कि वीडियो 
में उन्होंने सिख समुदाय के 
खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों 
का इस्तेमाल किया और 
धार्मिक भावनाएं भड़काने की 
कोशिश की। पुलिस ने मामले 
में संबंधित धाराओं के तहत 
कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनमें 
ऐसी धाराएं शामिल हैं जिनमें 
तीन साल तक की सजा का 
प्रावधान है। 
  पुलिस अधिकारियों क े
अनुसार, वीडियो और उसके 
तथ्यों की जांच की जा रही 
है। शिकायत के आधार पर 
मामला दर्ज किया गया है और 
आगे की कार्रवाई जांच के 
निष्कर्षों के अनुसार की जाएगी। 
अधिकारियों ने कहा कि किसी 
भी व्यक्ति को धार्मिक सौहार्द 
बिगाड़ने या किसी समुदाय क े
खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने 
की अनुमति नहीं दी जा सकती। 
प्रशासन ने लोगों से सोशल 
मीडिया पर भड़काऊ सामग्री 
साझा न करने और शांति बनाए 
रखने की अपील की है। वहीं, 
संबंधित पक्षों की ओर से मामले 
पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी 
जा रही हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम 
पर नजर बनाए हुए है।

अशवनी पाहवा | लुधियाना 
समर न्यूज 

लुधियाना के रेखी सिनेमा रोड 
स्तिथ केवीएम स्कूल और 
लुधियाना के डीसी कार्यालय को 
सोमवार सुबह ई-मेल के जरिए 
बम से उड़ाने की धमकी मिलने से 
प्रशासन में हड़कंप मच गया। 
   धमकी भरे ई-मेल में प्रधानमंत्री 
के प्रस्तावित पंजाब दौरे के दौरान 
जालंधर व चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 
और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत 
सिंह बिट्टू को भी निशाना बनाने 
की बात लिखी गई। सूचना मिलते 
ही लुधियाना पुलिस, बम निरोधक 

दस्ता, डॉग स्क्वॉड और साइबर 
सेल की टीमें सक्रिय हो गईं। सभी 
संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा 
दी गई। सबसे पहले केवीएम सिटी 
स्कूल को सुबह करीब 10:30 बजे 
धमकी भरा ई-मेल मिला। 
   स्कूल प्रशासन ने तत्काल पुलिस 
को सूचना दी और एहतियातन 
सभी विद्यार्थियों की छुट्टी कर उन्हें 
सुरक्षित घर भेज दिया। कुछ ही देर 
में पुलिस और बम निरोधक दस्ता 
मौके पर पहुंच गया तथा पूरे स्कूल 
परिसर को घेरकर तलाशी अभियान 
शुरू किया। स्कूल के प्रिंसिपल 
पंकज जोशी ने बताया कि ई-मेल 
किसने भेजा है, इसकी जानकारी 

फिलहाल नहीं है। मामला पुलिस के 
पास है और जांच जारी है। उन्होंने 
कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को 
ध्यान में रखते हुए तुरंत छुट्टी कर 
दी गई। धमकी की सूचना मिलने 
के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक 
स्कूल पहुंच गए। 
  स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ने 
वाले एक छात्र के पिता ऋषि कुमार 
ने बताया कि स्कूल से अचानक 
फोन आया कि बच्चों को तुरंत ले 
जाएं। पहले लगा कि कोई हादसा 
हुआ है, लेकिन स्कूल पहुंचने पर 
बम की धमकी की जानकारी मिली। 
उधर, पुलिस ने स्कूल के प्रत्येक 
कक्ष, कार्यालय, शौचालय, पार्किंग 

और अन्य हिस्सों की बारीकी 
से जांच की। कई घंटे तक चले 
तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध 
वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं 
हुआ। इसी बीच डीसी कार्यालय 
को भी इसी तरह का धमकी भरा 
ई-मेल मिलने की सूचना के बाद 
वहां भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर 
दी गई। पुलिस ने पूरे परिसर की 
जांच की और आने-जाने वालों पर 
नजर रखी। 
    सूत्रों के अनुसार धमकी भरे 
ई-मेल में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे 
के दौरान जालंधर और चंडीगढ़ 
रेलवे स्टेशन और केंद्रीय रेल राज्य 
मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी 

निशाना बनाने की बात लिखी गई 
है। इसे देखते हुए पंजाब पुलिस और 
केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह 
सतर्क हो गई हैं। संबंधित स्थानों 
पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की 
जा रही है। पुलिस अधिकारियों का 
कहना है कि साइबर सेल ई-मेल 
के स्रोत, आईपी एड्रेस और अन्य 
तकनीकी पहलुओं की जांच कर 
रही है। 
  पता लगाया जा रहा है कि धमकी 
किसी शरारती तत्व ने दी है या 
इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। 
फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद 
नहीं हुई है, लेकिन मामले को 
गंभीरता से लेते हुए जांच जारी है।

अशवनी पाहवा | लुधियाना 
समर न्यूज 

फतेहवीर सिंह हत्याकांड में इंसाफ 
की मांग को लेकर सोमवार को निहंग 
संगठनों ने डीसी कार्यालय के बाहर 
धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 
फिरोजपुर रोड पर बैठकर सड़क को 
दोनों तरफ से जाम कर दिया, जिससे 
शहर की प्रमुख सड़क पर यातायात 
व्यवस्था प्रभावित हो गई। 
  सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए प्रदर्शन 
के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें 
लग गईं। पुलिस प्रशासन की ओर से 
स्थिति को संभालने के प्रयास किए जा 
रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे निहंगों का आरोप 
है कि करीब तीन साल पहले निहंग 
फतेहवीर सिंह की हत्या कर दी गई थी, 
लेकिन इस मामले में अभी तक आरोपियों 

के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। 
उनका कहना है कि आरोपी खुलेआम 
घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय 
नहीं मिला है। निहंग नेताओं ने कहा 
कि वे कई बार पुलिस और प्रशासन से 
मामले में कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, 
लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं 
आया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया 
कि जब तक पुलिस प्रशासन मामले 
में कार्रवाई का भरोसा नहीं देता और 
आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब 
तक उनका धरना जारी रहेगा। 
   फिरोजपुर रोड पर जाम के चलते 
वाहन चालकों को परेशानी का सामना 
करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से 
अपील की है कि डीसी कार्यालय के 
आसपास के रास्तों पर जाने से बचें और 
जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का 
इस्तेमाल करें।

दलजीत विक्की | लुधियाना 
समर न्यूज 

भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय, 
लुधियाना में जिला अध्यक्ष रजनीश 
धीमान की अध्यक्षता में पूर्व पार्षद 
यशपाल चौधरी के प्रयासों से आजाद 
चुनाव लड़ चुके,कांग्रेस नेता अनिल 
खटवाल ने अपने अनेक साथियों 
सहित भाजपाकी सदस्यता ग्रहण की। 
   इस अवसर पर भाजपा पंजाब के 
प्रदेश कोषाध्यक्ष गुरदेव शर्मा देबी विशेष 
रूप से उपस्थित रहे। भाजपा में शामिल 
होने पर जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान 
एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष गुरदेव शर्मा देबी 
ने अनिल खतवाल और उनके साथियों 
का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत 

किया। इस अवसर पर रजनीश धीमान 
ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी 
नेतृत्व, जनकल्याणकारी नीतियों तथा 
राष्ट्रहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से 
प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक दलों 
के कार्यकर्ता लगातार भाजपा से जुड़ 
रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 
आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों 
में भी प्रदेश की जनता भाजपा को 
अपना आशीर्वाद देगी और पंजाब में 
कमल खिलाकर विकास एवं सुशासन 
की सरकार बनाएगी। 
   इस अवसर पर जिला महामंत्री 
यशपाल जनोत्रा, पूर्व पार्षद यशपाल 
चौधरी, सोशल मीडिया सचिव राजन 
पांधे सहित बड़ी संख्या में भाजपा 
पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अशर्दीप भट्टी | लुधियाना 
समर न्यूज 

भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा 
महोत्सव के उपलक्ष्य में इस्कॉन 
मंदिर, सिविल लाइंस, लुधियाना द्वारा 
आयोजित संध्या फेरियों की श्रृंखला का 
सोमवार को श्रद्धा, भक्ति और उत्साह 
के साथ समापन हुआ। अंतिम संध्या 
फेरी रणजीत सिंह पार्क से निकाली गई, 
जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग 
लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन 
किया और पूरे वातावरण को भक्तिमय 
बना दिया।
  इस्कॉन मंदिर सिविल लाइंस के 
अध्यक्ष नरोत्तमानंद दास प्रभुजी ने 
बताया कि पिछले कई दिनों से आयोजित 

संध्या फेरियों के माध्यम से भगवान श्री 
जगन्नाथ, भगवान बलदेव और माता 
सुभद्रा के दिव्य नाम का व्यापक प्रचार-
प्रसार हुआ। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं 
तक भक्ति, प्रेम और भगवान के नाम 
संकीर्तन का संदेश पहुंचा।
   संध्या फेरी के मार्ग में विभिन्न स्थानों 
पर श्रद्धालुओं ने भगवान का पुष्पवर्षा 
से स्वागत किया, आरती उतारी और 
प्रसाद अर्पित किया। हरे कृष्ण महामंत्र के 
सामूहिक संकीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय 
हो गया। इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने संध्या 
फेरी को सफल बनाने में सहयोग देने 
वाले सभी भक्तों, स्थानीय निवासियों, 
स्वयंसेवकों और प्रशासन का आभार 
व्यक्त करते हुए सभी से भगवान के नाम 
संकीर्तन से जुड़े रहने का आह्वान किया।

अशर्दीप भट्टी | लुधियाना 
समर न्यूज 

हलका लुधियाना दक्षिण की विधायक 
राजिंदरपाल कौर छीना ने क्षेत्र में 
जनसुनवाई (लोक मिलनी) का 
आयोजन किया। इस दौरान बड़ी 
संख्या में क्षेत्रवासियों ने अपनी 
समस्याएं और मांगें विधायक के 
समक्ष रखीं।
   विधायक राजिंदरपाल कौर छीना 
ने लोगों से रूबरू होकर उनकी 
समस्याओं को गंभीरता से सुना और 

संबंधित अधिकारियों को उनका जल्द 
से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के 
निर्देश दिए। विधायक छीना ने कहा कि 
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व 
वाली पंजाब सरकार ने प्रदेशवासियों 
से किए गए वादों और गारंटियों को पूरा 

करने की दिशा में लगातार कार्य किया 
है तथा जनहित की योजनाओं का 
लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 
इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी, 
कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में 
क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

लक्की मेहता | लुधियाना 
समर न्यूज 

नगर निगम लुधियाना ने ई-ऑफिस 
व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा 
कदम उठाते हुए सोमवार को 15 
पार्षदों को टैबलेट वितरित किए। 
   नगर निगम के जोन-ए कार्यालय 
में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर 
डिप्टी मेयर राकेश प्रशार और डिप्टी 
मेयर प्रिंस जौहर ने पार्षदों को टैबलेट 
सौंपे। सीनियर डिप्टी मेयर राकेश 
प्रशार और डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर ने 

बताया कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू 
करने के लिए नगर निगम की जनरल 
हाउस बैठक में टैबलेट खरीदने का 
फैसला लिया गया था। अधिकारियों 
को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से 
जल्द सभी शेष पार्षदों को भी टैबलेट 

उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने बताया 
कि टैबलेट मिलने के बाद फाइनेंस 
एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमेटी (एफ़ एंड 
सीसी) और नगर निगम की जनरल 
हाउस की बैठकें पूरी तरह पेपरलेस 
होंगी। इससे कागज़ की बचत होगी।

अनिल खटवाल को भाजपा में शामिल करते रजनीश धीमान और गुरदेव शर्मा देबी।

फतेहवीर सिंह हत्याकांड: डीसी ऑफिस 
के बाहर धरना, फिरोजपुर रोड जाम किया

श्री जगन्नाथ जी की भव्य संध्या फेरी के 
साथ नगर संकीर्तन श्रृंखला समापन

पीएम की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित 
हो बढ़ रहा भाजपा का परिवार: रजनीश

निगम की बैठक के लिए पार्षदों को टैबलेट; ई-ऑफिस मिले विधायक ने समस्याएं सुनीं और मौके पर समाधान कराया


